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 ३०  PeUS

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 संश्लेषित  तेल  संयंत्र

 1  श्री  गिडवानी
 T*ERR

 श्री  चट्टोपाध्याय

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  एक  संश्लेषित  तेल  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  रही

 यदि हां  तो  उक्त  प्रस्ताव  wa  किस  अवस्था  पर  है
 ?

 उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  )  .  योजना  आयोग  उस  मामले की  परीक्षा

 कर  रहा है  ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  इसके  लिये  कोई  विशेषज्ञ  समिति  frase  की  गई  भ्र ौर यदि  हां  क्या

 समिति  ने  moat  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ?

 सतीश  चन्द्र
 :  हां  ।

 एक  समिति  नियुक्त
 की

 गई  थी  झ्र  उसने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया है  |  योजना  में  उसी  प्रतिवेदन  के  पर  इस  मामले  पर  भ्र  प्राग  चर्चा की

 जा  रही है  ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  हमें  उस  समिति  की  सिफारिशें  बता  सकती  है
 ?

 1६.1  सतीश  चन्द्र  :  वहू  एक  बहुत  ही  प्राविधिक  प्रकार  का  प्रतिवेदन है  दौर  उसमें  विभिन्न

 वैकल्पिक  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गई  जैसे  कि  उत्पादन के  लिये  किन-किन  चीजों  को  लिया

 जा
 सकता

 है
 कौर  उनकी  लागत  क्या  इत्यादि ।  मैं  समझता  हूं  कि  संसद्  सदस्यों  के  लिये  वह  कोई

 बहुत  उपयोगों  सिद्ध  नहीं  होगा  ।

 कासलोवाल :  क्या  योजना  भ्रायोग  को  उसमें  अधिक  समय  इसीलिये  लगाना  पड़  रहा  है

 प्राप्त  तेल कि  संद संरलेपण ध
 पद्धति से

 उत्पादित
 ते तेल  अरन्य  प्रकार  से  ALT  TS  की

 अपेक्षा क्षा  कहीं  झ्रघिक  महंगा  होता  है  ?

 faa  अ्रंग्रजी  |

 रश्
 MI3LSD



 द्  मौखिक  उत्तर  ३०  १९५६

 सतीश  चन्द्र  :
 ait  इन  पहलुओं पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 ।
 कभी  तक

 की
 गई  प्रारम्भिक

 जांच-पड़तालों से  यह  पता  लगा  है  कि  इस  देश  में  संश्लेषित  पेट्रोलियम  का  उत्पादन  लाभकर हो  सकता

 है  ।  यह  सब  कच्चे  शक्ति  कौर  अन्य  चीजों  के  मूल्य  पर  निसार है  ।  क्योंकि  भारत  में

 कोयलें  के  उत्पादन
 की

 लागत  बहुत  कम  इसलिये  यह  एक  लाभकर  प्रस्थापना सिद्ध  हो  सकता  है  |
 aa ०  ०»  ०  ०  ०»

 श्री  बंसल  क्या म

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  पहले भी  अनुरोध कर  चुका  हूं  कौर  मैं  फिर  से  दोहराता  हूं  कि  माननीय
 सदस्य तभी  बोलना  शुरु  करें  जब  उनका  नाम  लिया  जाये  ।  श्री  विट्ठल राव

 to  ब०
 राव

 :  संश्लेषित  तेल  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  यह  मूल  रूप  में

 प्रस्तावित  किया  गया  था  site  इसे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  जाना  लेकिन बाद  में

 इसे  त्याग  दिया  गया  था  ।  क्या  ae  योजना  झ्रायोग  इसे  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  या
 द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  ही  सम्मिलित  करने  के  दृष्टिकोण  से  इसकी  परीक्षा कर  रहा  है  ?

 tal  सतीश  चन्द्र
 :  यह  सच  है  कि  मूल  योजना  पर  चर्चा  की  गई थी  att  इसकी

 लागत

 बहुत  अधिक  होने  के  कारण  इसे  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  इसके  सम्बन्ध में  किया

 गया  प्राक्कलन ५०  करोड़  रुपयों  के  आसपास का  था  ।  wa  जिस  वैकल्पिक योजना  एक

 कृत  छोटी  योजना  पर  चर्चा  की  जा  रही  वह  वास्तव में  २०  करोड़  रुपयों  की  लागत  की  एक  कच्चे

 कोक  सहित  संश्लेषित  पेट्रोलियम  परियोजना  है  ।  योजना  आयोग  में  इस  पर  चर्चा  की  जा  रही है
 ।  लेकिन

 इसके  किया  जानेवाला  वित्तीय  arden  राय-व्यस्क  संसाधनों  कौर  विदेशी  मुद्रा की

 ब्धता  को  देखकर  ही  किया  जायेगा  |

 श्री  बंसल :  क्या यह  सच  है  कि  इस  योजना  को प्राथमिकता-क्रम में  नीचे
 रखने  का  कारण

 प्राकृतिक  तेल  के  पाये  जाने  की  सम्भावना  ही  कौर यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन  विभिन्न  उपोत्पाद ों

 के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  लिया  है  जो  इस  देश  में  संश्लेषित  पेट्रोलियम  का  उत्पादन  करने  के  साथ-साथ
 उत्पादित  किये  कौर  जो  विभिन्न  प्रकार  के  रासायनिक  पदार्थों  के  उद्योगों  के

 विकास
 के  लिये

 बहुत  आवश्यक हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  एक  ही  प्रदान  में  सुझावों  कई  भ्रमण  बातों  को  सम्मिलित  कर  दिया  गया

 जनक  पहले  भाग  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  ।

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  यह  सच  है  कि  ग्रासिम  में  क्रम  ग्राहक  के  पाये  जाने  कौर  अन्य  स्थानों  पर
 भी

 उसके  मिलने  की  संभावना  के  इस  योजना  को  प्राथमिकता  क्रम  में  नीचा  स्थान  दे  दिया  गया
 था  ॥

 जैसा  कि  इससे  पहले  भी  प्रधान  मंत्री  कौर  उत्पादन  मंत्री  द्वारा  इस  सभा  में  कई  बार
 बताया

 गया  है  कि  संदलेषित  तेल  परियोजना  की  स्थापना  के  फलस्वरूप  रासायनिक  पदार्थों के  कई
 सत्य

 उद्योगों  का  भी  विकास  हो  सकता  है  ।  उसी  दृष्टिकोण  से  यह  भ्रत्यावस्यक समझा  गया  है  कि

 रासायनिक  पदार्थों  के  उद्योगों  के  भ्र ग्रे तर  विकास  के  लिये  ऐसी  कोई  योजना  अत्यावश्यक  है
 |

 केन्द्रीय  रेशम  बोड़ें

 1६३३.  श्री  केशव  श्रृंगार  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  tae  कृमि-पालन  से  सम्बन्धित  अपनी

 पुस्तिकाओं  कौर  श्रव्य  उपयोगी  सामग्री
 को  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  के  कार्य

 को  आरम्भ कर  दिया  कौर

 ES)
 द  तर  भी  तगा  हस

 सर्द  ह
 कहा

 अत
 को

 र्

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  शौर  बोर्ड  के  कार्यालय  में  भ्रंग्रेजी

 हिन्दी  और  are  प्रादेशिक  भाषाओं  में  पैम्फलेटों तौर  पुस्तिकाओं  को  प्रकाशित  करने के  लिये

 एक  प्रचार  शाखा  संगठित की  जा  रही  है  ।

 part  केशव  श्रृंगार
 :

 कया  सरकार  ने  इन  पुस्तकों  उन  स्थानों  पर  जहां  कि  रेशम

 पालन  को  एक  पाठ्य  विषय  की  तरह  पाठ्यक्रम  में  सम्मिलित  किया  गया  बच्चों  की  पाठ्य  पुस्तकों  के

 लिये  उपयुक्त  रूप  में  प्रकाशित  करने  का  भी  कार्यक्रम  बनाया  है
 ?

 श्री  सतीश
 चन्द्र

 :
 यह  सुझाव  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  पास  भेज  दिया  जायेगा

 कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क

 +

 श्री  बंसल  :
 f
 |  डा०  रामा  राव

 |  भो  हेमराज  :

 श्री  Ho  दि  गुरु पाद स्वामी  :

 1६३४.  को  मु०  इस्लामुद्दीन  :
 |  थ्रो  च०  र०  चौधरी
 |  शी  दो०  चल  फार्मा  : |

 |  श्री  विनती  मिश्र

 थ्रो  qo  Fo  दास

 क्या  वाणिज्य  ate  उपभोग-वस्तु उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 संसद्  के  पिछले सत्र  में  सूती  कपड़ों पर  लगाये  गये  afar  उत्पादन शुल्क  की
 कितनी

 मात्रा  को  कारखानों  ने  भ्रपने  ऊपर  रखा  है  भ्रौर  कितनी  मात्रा  को  उन्होंने  उपभोक्ताओं पर  डाल

 दिया

 जब  खुदरा  बाजार  में  सूती  कपड़े  के  मूल्य  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  के  लगाये  जाने  के

 पहले  के  मूल्यों  की  तुलना  में  अधिक  हैं  या

 यदि  तो  कितने  प्रतिश्त ?

 मंत्री  :  से  (7)  निश्चित तौर  पर  यह  बता  सकना  कठिन  होगा

 कि
 अ्रतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  का  कितना  भाग  कारखानों  ने  भ्र पने  ऊपर  लिया  है  प्रौर  उसका  कितना  भाग

 उपभोक्ताओं
 पर  डाल  दिया  है

 ।
 यदि  समूचे  तौर  पर  देखा  तो  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क के

 लगाये  जाने  के  बाद  से  कपड़े  के  मूल्यों  में  लगभग  २  प्रतिश्त  की  कमी  हो  गई  है  ।

 श्री  बंसल
 :

 यह  दो  प्रतिशत  की  किस  काल  में  और  कपड़े  की  किन  किस्मों में

 श्री  कर मरकर
 :  यह  तो

 एक  औसत  निकाला गया  है  विभिन्न  किस्मों  के  कपड़ों  के  मूल्यों

 में  विभिन्न  मात्रा  में  कमी  हुई  है
 ।

 यदि  माननीय  मित्र  चाहते  हैं  कौर  यदि  श्राप  अनुमति  तो  मैं  उसका

 ब्यौरा भी  बता  दूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  इस  सभा  में  नहीं  ।

 श्री  सिंहासन fag  :  यह  उत्पादन  शुल्क  अधिकतर  महीन  कौर  बहुत  ही  महीन  कपड़े  पर

 लगाया  गया  था
 ।

 क्या  उनके  मूल्य  भी  गिरे  या  बढ़े  हैं
 ?

 करमरकर
 :

 सभी  किस्मों  के  कपड़ों  पर  एकरूपता  से  शुल्क  बढ़ाया गया  था  ।  कुछ

 मामलों  में  मूल्य  बढ़  गये  और  कुछ  में  गिर  गये

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  शर्मा  । 1  उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  श्री  हेमा

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  कुछ  श्रचार
 ee

 शना चाचा
 है डा

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मने  जब  माननीय  सदस्य  का  नाम  पुकारा  तब  तो  श्री  हेडा  उठे  नहीं

 सनौर  वे  खड़े  हो  रहे  हैं  |

 श्री  हेमा
 :

 «५, ५,  सुना  नहीं  था  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  मंत्रालय  ने  कपड़े  की  विभिन्न  किस्मों  के  मूल्यों के
 सम्बन्ध  में

 कुछ  प्रचार

 सामग्री  जारी  की  थी  ।  वह  परीक्षण  कहां  तक  सफल  रहा  है  att  क्या  वह  परीक्षण  भी  चल  रहा

 श्री  करमरकर  :  मेरे  विचार  से  मेरे  सम्माननीय  सहयोगी  वित्त  मंत्री  ने  aga  अधिक  मूल्यों  वाले

 कपड़ों के  उपयोग  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गौर  हम  समझते  हैं  कि  जनता पर  उसका  बहुत  ही

 अच्छा  प्रभाव  पड़ा  है  सनौर  उसने  इसके  प्रति  काफी  उत्साह  दिखाया  है  |

 श्री  हेमा  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  मूल्यों  में  २  प्रतिशत  की  कमी  हुई
 थी  ।

 क्या  उन्होंने  इस

 शुल्क के  लगाये  जाने
 से  पहलें के  मूल्यों  को

 उन  दिनों  मूल्यों  की  बढ़ती  के  रुझान  के
 फलस्वरूप  उनकी

 सम्भावित वृद्धि  को  ध्यान  में  रखा है  ?

 श्री  करमरकर
 :  हमने  सम्भावनाओं पर  विचार  नहीं  किया  हमने  वास्तविकताओं पर

 विचार  किया  था  ।  यह  २  प्रतिशत  एक  वास्तविकता है  ।

 बिग To  |: ह ५  सोमानी :  क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  कारखाने  इस  समय

 ग्रस्त  विक्रेताश्नों  को  माल  बेचने  में  इस  समूचे  अतिरक्त  उत्पादन  शुल्क  अर्थात्  समूचे  १००  प्रतिशत

 शुल्क  को  प्रिये-ही  ऊपर  ले  रहे  हैं
 ?

 श्री  कर सरकर :  हो  सकता  लेकिन  मेरा  ara  उत्तर  भी  मूल  उत्तर  में  ही  सम्मिलित है  ।

 छाड़  बेट

 1६३१४.  श्री  गिडवानी  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  पाकिस्तानी  राष्ट्रजनों  ने  छाड़  कच्छ  के  पास  पाकिस्तानी

 सीमा को  पार  करके  २३  FEXS  को  भारत  में  प्रवेश  किया

 क्या  उनमें  से  किसी  को  गिरफ्तार  किया  गया  कौर

 भारत  में  प्रवेश  करने  का  उनका  मंशा  क्या  था
 ?

 विंदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  कज  से  भारतीय  अधिकारियों  ने

 २३  PERS  को  कच्छ  के  छाड़  बेट  के  निकट  एक  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  को  यात्रा  सम्बन्धी

 पत्रों  के  बिना  भारतीय  प्रदेश  प्रवेश  करने  पर  गिरफ्तार किया  था  ।  पारपत्र  नियमों के  अन्तर्गत

 उस  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  कौर  उसे
 २७

 सितम्बर
 को  दो

 महीनों  का  सश्रम  कारावास  दंड  दिया
 गया था

 fat  गिडवानी  :  क्या  वह  व्यक्ति  ser  ही  या  उसके  साथ  कुछ  ग्रोवर  भी  थे

 falas हि0०  चन्दा  :  हमारी  सूचना  के  भ्रनुसार  तो  केवल  एक  ही  व्यतीत  पकड़ा गया  था

 मूल  wast  में  ।
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 गिडवानी  :  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  थी  कि  यहां  कराने  का  उसका  मा

 क्या थो  ?

 tat  अनिल  go  चन्दा
 :  स्वाभाविक ही  है  कि  हमने  यह  पूछताछ  की  थी  ।  लगता  है

 कि
 उसने

 अपने  देश  की  कड़ी  विधियों  से  बचने  के  लिये  ही  भ्र पना  देश  छोड़ा  था

 दी०  चं०  पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  छाड़  बेट  क्षेत्र  के  लिये  कुछ  दावे  किये  थे
 ।

 क्या

 भारत  सरकार  प्रौढ़  पाकिस्तान  सरकार  के  बीच  कोई  पत्र-व्यवहार  भी  हुआ है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  वर्तमान  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 डा०  रास  सुभग  सिह  क्या  यह  सच  है  कि
 पाकिस्तान  से  कुछ  व्यक्तियों  ने  हमारे

 प्रदेश
 में

 आकर  यहां  से  १४  भैंसों  का  arse  किया  कौर  हमारी  सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  कोई  भी

 कार्यवाही नहीं  की  गई  है  ?

 श्री  अनिल  रिण  चन्दा
 :

 मेरे  पास  इसकी  कोई  सूचना  नहीं  है
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  तो  केवल  एक  पाकिस्तानी  राष्ट्र  के  इधर  कराने  से  सम्बन्धित  था  ।

 श्री  गिडवानी :  माननीय  मंत्री  ने  कहा
 था  कि  वह  व्यक्ति  यहां  उस

 देश
 की

 कड़ी  विधियों से

 बचने क  लिये  पाया  था  ।  मैं  इसे  समझ  नहीं  पाया  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सम्भव  है  कि  उसके  विरुद्ध  कोई  मामला  विचाराधीन  रहा हो
 |

 aft  क्०  चन्दा  :  जी  यही  बात  है  ।

 अपहत  व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  प्रत्यर्पण )  श्रीनिवास

 Sat  दी०  Seo  शर्मा
 TERR.

 श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  २०  १९४५६  को  पूछें  गये  तारांकित  गश्त  संख्या  PIV  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार ने  नवम्बर  १९४५६ के  समाप्त  होने  वाले  प्रस्तुत  व्यक्ति

 प्राप्ति  तथा  अघिनियम
 REVE  की  अवधि  को  कौर  बढ़ा  देने का  निर्णय  किया  कौर

 पाकिस्तान  से  aa  भी  कितनी  श्रपहूत्त  महिलाओं  की  प्राप्ति  करना  शेष  है  ?

 Taafara ~  कार्य  उपमंत्री  अनिल  कठ  एक  ao  तक  के  ३०

 REY  तक  |

 भारत  शर  पाकिस्तान से  इस  समय  प्राप्त किये  जाने  वालें  तहत  व्यक्तियों की

 ठीक-ठीक  संख्या  के  आंकड़े  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  यह  कार्य  दो  उच्चाधिकारियों  को  सौंप  दिया  गया

 है  झर  उनका  प्रतिवेदन  अभी  नहीं  मिला  है  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  क्या  सरकार  पाकिस्तान  या  भारत  में  रह  रहे  श्रपहत  व्यक्तियों  की

 संख्या  का  एक  मोटे
 तौर

 पर  अनुमान  लगाने
 का

 कोई  प्रयास  करने का  विचार  कर  रही  कौर

 यदि
 तो

 कया  वह  इस  काय  के  लिये  किसी  व्यवस्था  का  उपयोग  करने  जा  रही  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 उन्होंने ये  सुझाव  अभी  दो  दिन  पहले  इस  विषय  पर  हुये  वाद-विवाद

 के  समय  क्यों  नहीं  दिये  जबकि
 ee  क  सभी  सुझाव

 रखे  गये  थे
 पौर  उनके  उत्तर

 दिये
 गये  थे  ?

 मूल  मर्जी  में  ।
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 श्री  अनिल  कु०
 चन्दा  :

 मैं  उन्हें  यह  सूचना  दे  सकता  हूं
 ।

 दो
 एक  भारत

 का
 कौर

 एक  पाकिस्तान  इस  कार्य  में  लगे  हम  हैं  ।

 पुराना  दिल्ली  में  विस्थापित  व्यक्ति

 ६३८  श्री  दी०  Wo  शर्मा  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  ६  PENG  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदर  संख्या  ७८०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पुराना  दिल्ली के निवासियों
 के

 निवासियों  को
 उस  स्थान  से  कब  तक  हटाया  जायेगा  इस  विषय  में

 क्या  निर्णय किया  गया  है

 क्या  उनके  पुनर्वास के  कोई  उपयुक्त  स्थान  चुन  लिया  गया
 कौर

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितना  धन  खर्च  होने  की  श्राशा  है
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  TAT)  aah  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है
 |

 )  प्रभी  किन्तु  एक  स्थान  विचाराधीन है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कौन-कौन  से  स्थान  विचाराधीन  कौर  वे  पुराने टि  कितनी दूर  हैं  ?

 श्री  महर  चन्द  खन्ना  :  प्रभावित  व्यक्तियों  ने  हमें  जिस  स्थान  का  सुझाव  दिया  है  वह  पुराने

 किले  के  बहुत  समीप  यह  जंगपुरा में  है  ।

 भारतीय  कार्मिक  संघ  १९४७

 भारतीय  कार्मिक ६३९.  श्री  साधन  प्प्त चय  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  f

 )  १९४७  लाग  किया  जा  चुका  है
 ?

 oA  उपमंत्री  झ्राबिद  नही ं।

 श्री  साधन  गप्त  :  क्या  सरकार  को  यह  विदित  है  कि  वास्तविक  प्रतिनिधिक  कार्मिक  संघों  को

 मान्यता  देने  से  इनकार  करने
 प्रौढ़

 कठपुतली  संघों
 को

 प्रोत्साहन  देने
 के  भ्रनुचित  श्रम  तरीक  तथा

 स्तरीय  कामिक  संघों  के  सदस्यों  को  तंग  करने  की  बातें  बहुत फैली  हुई  अर  उन
 परिस्थितियों

 क्या  सरकार  इस  अधिनियम  को  शीघ्र  लाग  करना  वांछनीय  नहीं  समझती  है
 ?

 aa  मंत्री  खंडूभाई  देसाई  जहां  तक  कि  mafac  श्रम  तरीकों  कौर  तंग  करने
 के

 ़डत  का  सम्बन्ध  तंग  किये  गये  व्यक्तियों  को  सरकार  के  पास  शिकायत  करने  की  श्रीमती  है

 उस  प्रशन  को  निर्णय के  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  को  भेजा  जा  सकता  है  ।  प्रचलित  विधि
 क

 अधीन  यदि  भ्रनुचित  तरीकों  का  कोई  प्रश्न  इसे  न्यायालय में  भेजना  ही  पड़ेगा ।  उस  विधि

 के  पारित  होने  के  पश्चात्  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  किसी  कार्मिक  संघ  को  अनिवार्य  रूप
 से

 मान्यता देने  से  ठोस  कार्मिक  संघ  आन्दोलन  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचता  है  ।  ऐच्छिक  रूप  से  मान्यता

 प्राप्त करना  मजदूरों  कौर  मालिकों  दोनों के  हितों  के  लिये
 लाभदायक  होगा  तौर  यह  रीति  बहुत

 झ्रच्छी  सिद्ध हो  रही  है  ।  इस  विधि  के  कार्यान्वित  न  किये  जानें  से  ठोस  कार्मिक  संघ  आन्दोलन  के  मार्ग
 में

 कोई
 बाधा  नहीं  पड़ी

 सभा
 को  से  पता  चलेगा  कि  इसने  बहुत

 प्रगति  की
 है

 ।  सन्  PEVR—

 Wo
 में

 €८०
 संघ  थे

 प्रौढ़  ३,०७१
 संघ  हैं

 |
 यह  उनके  लिये  बाधक  नहीं  हुई

 ।  इसलिये  में
 समझता

 हैं  कि
 इस

 मामले  में  सरकार का  निर्णय सभी  संबद्ध  व्यक्तियों के  हित  में  z | ae

 faa

 शर

 wast  में  ।
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 शी  साधन  गुप्त
 :

 प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  कौर  श्रम  न्यायालय का  परस्पर  अन्तर  स्पष्ट

 है  क्योंकि  औद्योगिक  न्यायालय  को  किसी  मामले  को  भेजना  या  न  भेजना  केवल  सरकार  पर  ही

 निर्भर जबकि  श्रम
 न्यायालय

 के  सम्बन्ध कामिक  संघ
 अधिकार

 के  रूप  में  वहां  तक  पहुंच

 सकतें  हैं  |  क्या  यह  सच  है  कि  इन  परिस्थितियों  को  दृष्टि  में  रखते  भ्र धि नियम  को  लागू  नहीं  किया

 गया है  और  संसद् के  निर्णय  को  ठुकरा दिया  गया  है  क्योंकि  सरकार  wa  यह  झ्रनुभव करती  है  कि

 प्रीमियम  को  लागू  करने  से  अरब  कोई  लाभ  नहीं  है
 ?

 महोदय
 :

 जो  पूछा  गया  है  उसमें  एक  लंबा  विवरण  है  ।  लंबे  विवरण  का  क्या

 है  यह  जानना  कठिन  है  ।  प्रश्न  सरल  कौर  स्पष्ट  होना  चाहिये  ताकि  उसका  उत्तर  दिया  जा  सके  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :
 सरल

 प्रदान  यह  है  कि  क्या  इसको  इस  कारण  नहीं  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  भ्र धि नियम का  उद्देश्य  पूरा हो  चुका  है  कौर वहू  कामगार  को  सत्तारूढ़  दल  के  पीछे  लाने  में

 सफल  नहीं  gat  है  भ्र ौर  क्योंकि

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जाये  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 यह  उसी  प्रश्न  का  भाग  है--भर  इस  कारण  भी  यदि  अधिनियम  को

 लागू  किया  तो  कर्मचारियों  का  गठबंधन  हो  जाने  कौर  निर्वाचन  विधि  पर  प्रभाव  पड़ने  की

 संभावना  है  ।

 श्री  खंड्भाई देसाई  :  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  मैं  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 श्री  to  ब०  विपुल  राव :  क्या  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  श्रम  नीति  सम्बन्धी  अध्याय  में  यह

 निर्धारित  कर  दिया  गया  है  कि  मान्यता  देने  के  सिद्धांत  निर्धारित करने  के  लियें  विधि  बनाई  जानी

 कौर  यदि  तो  वह  विधान  कब  प्रस्तुत  किया  जायेंगी  ?

 श्री  खंभा  दसाई  :  जहां  तक  विधि  के  सामने  मान्यता  का  सम्बन्ध  rather  न्यायाधिकरण

 श्र  समझौता  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  सामने  प्रत्येक  संघ  को  मान्यता  दी  जाती  है  ।

 श्री  बेलायुधन  :  इस  अधिनियम को  लागू  न  करने  के  क्या  का  रवैया  उत्तरदायी

 है  या  श्रम  मंत्रालय ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :
 मुझे  मालूम  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  ने  यह  निष्कर्ष  कैसे  निकाला  ?

 श्री  आबिद  चली  :  यह  सर वे था  गलत  है  |

 श्री  बेलायुधन
 :

 यह  उत्तर  मंत्री  महोदय  की  are  से  मिलना  चाहिये  |

 श्री  खंड भा ईश  देसाई  :  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।  उत्तर  नकारात्मक  है  ।

 Tat  परन्तु  :  क्या  माननीय  मंत्री  के  पास  यह  दिखाने  के  लिये  भ्रांकड़े हैं  कि  पिछले  वर्ष  कितने

 संघों ने  मान्यता  मांगी  थी  कौर  कितने  संघों  को  मान्यता  देने  से  इनकार  कर  दिया  गया  था  ?

 श्री  खंडूभाई  देसाई  :  मुझे  पूर्व-सुचना  चाहिये  ।

 प्रधान  मंत्री  के  भाषण

 eur.  श्री
 विभूति  मिश्र

 :
 क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  ऐसी  कोई  योजना  बना  रही  है  जिससे  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  देश  कौर  विदेश

 में  दिये  गये  भाषणों
 की

 प्रतिलिपियां  ग्रामीण  जनता  को  कम  कीमतों  पर  उपलब्ध  हो  सकें
 ;

 ot
 मूल  sat  में  ।
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 यदि  तो  वह  योजना  क्या

 उसे  कब  लागू  किया  जायेगा  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  :  से  इस  प्रकार  की  एक  योजना  पहलें

 ही  area  की  गयी  है  ।  जिसके  अनुसार  कुछ  समय  के  लिये  हर  महीने  १६  से  २४  पन्ने  तक  का  एक

 पैम्फलेट  एक  a  के  सस्ते  मूल्य  पर  प्रकाशित किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  प्रधान  मंत्री  का  हिन्दी में  एक

 मुख्य  भाषण  तथा  दूसरे  भाषणों  के  कुछ  भाग  शामिल  किये  जाते  हैं  ।  wa  तक  ऐसी  दो  पुस्तकों  निकल

 चुकी हैं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  भाषण  गांवों  के  स्कूलों  गांवों
 के  अस्पतालों

 में  या  ate  लोक  सहायक  संस्थाओं  में  भेजने  के  लिये  क्या  सरकार  कोई  प्रबन्ध  कर  रही है  ?

 डा०  केसकर
 :  जी  इसका  प्रबन्ध  किया  गया  है

 प्रौढ़
 इसी  उद्देश्य  से  यह

 जो
 पैम्फलेट  छापे

 जा  रहे  हैं  यह  मोटे
 AA

 में  हैं
 ake

 उनका  दाम  नाममात्र  के  लिये  रखा  गया  है  |

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किस-किस  प्रांत  में  कितनी-कितनी  प्रतियां  aa  तक

 भेजी  जा  चुकी  हैं
 ?

 डा०  केसकर
 :  यह  तो  wal  हाल  ही  में  प्रकाशित  हुये  हैं  प्रौढ़  झ्र भी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता कि

 किस-किस  जगह  कितनी-कितनी  भेजी  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  |

 पंडित  gto
 तना०  तिवारी :  क्या  केवल  प्रधान  मंत्री  के  ही  भाषण  छपवाने का  इंतजाम है  या

 श्र  मंत्रियों  के  भी  भाषणों  के  छपवाने  का  इंतजाम  शुभ्रा है  ?

 डा०  केसकर :  एसे  लोगों  के  भी  जो  कि  हमारे  देश  के  बड़े  नेता  बाद  में  छापने  का

 प्रबन्ध  किया  जायगा
 |

 इस  वक्त  तो  प्रधान  मंत्री
 जी

 के  भाषण  का  इंतजाम  किया  गया  है
 |

 श्री  हेमा
 :

 क्या  कोई  ऐसा  समय  aaa  अवघि  निश्चित  की  गई  है  कि  भाषण  होने  के  बाद  उतने

 समय  के  भीतर  वह  प्रकाशित  हो  जाये  ?

 डा०  केसकर  :  हर  एक  भाषण  के  लिये  नहीं  किया  fas  ऐसे  ही  भाषण  प्रकाशित

 किये  जायें  जो  सचमुच  लोक  कल्याण  के  लिये  ate  साधारण  समाज  की  प्रगति  के  लिये  आवश्यक

 हों  ।  सब  भाषणों  के  लिये  वैसा  इंतजाम  नहीं  किया  गया  है  ।

 गया  की  मैंगनीज  खानें

 1*६४२३.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ये  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  गुमनाम  जिला  सिंघभूम  की  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  की  मैंगनीज  खानों  के  कार्मिक  शिशु-गृह  खान  कार्मिक  शिशु-गह  यमों  के  अनुसार  नहीं

 बनाये  गये  रोक

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 fara  उपमंत्री  आबिद  :  लोहा  वयस्क  खानों  के  बारे
 में  एक  शिकायत  मिली

 मैंगनीज  खानों  के  बारे  में  नहीं  ।

 मुख्य  खन  निरीक्षक  ने  एक  पदाधिकारी  कों  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त

 रच
 fem

 pra  अंग्रेजी
 में

 ।
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 श्रीमती रेणु  चक्रवातों  :  इस  बात को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  दो  महीनें  पहले  मैंगनीज

 खान  कर्मचारियों  के  संघ  द्वारा  एक  प्रश्नावली का  उत्तर  दिया  गया  है  कि  कार्मिक  शिशु-गृह  नियमों

 के  भ्रतृसार  नहीं  बनाये  गये  इस  दृष्टि  सरकार  ने  तथ्य  जानने  कौर  इस  बात  को  देखने  क  लिये

 कि  खानों  के  मालिक  इन  नियमों  का  पालन  करते  हैं  क्या  कार्रवाई  की  है
 ?

 श्री  आबिद  अरली  :  यह  शिकायत  अक्तूबर  के  प्रारम्भ  में  प्राप्त  हुई  थी  जैसा कि  मैं  कह
 चुका

 मुख्य  खान  निरीक्षक  ने  एक  पदाधिकारी  को  मामले  की  जांच  के  लिये  नियत  कर  दिया  था  |  समवाय

 को  स्थिति के  बारे  में  बताने के  लियें  एक  पत्र  भी  भेजा  गया था  ।  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही है  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवातों  :  वह  कौन-सा  उपाय  है  जिसके  द्वारा  सरकार  इस  बात  का  सुनिश्चय

 करती  है  कि  इस  संसद  द्वारा  पारित  की  गई  विधियां  वास्तव  में  कार्यान्वित  की  जाती हैं  ?  क्या  पिछले

 कुछ  वर्षों  में  इन  पदाधिकारियों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निरीक्षण  किया  गया  था  कौर  केन्द्रीय  सरकार  को

 कोई  प्रतिवेदन दिया  गया  था  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  पारित  की  गई  विधि  तथा  भावना  में  कार्यान्वित  की  जाती  है

 इसका  निश्चय करने  के  लिये  किस  उपाय  या  अभिकरण  का  उपयोग किया  जाता  यह  एक  बड़ा

 प्रश्न  है  ।  यदि  मंत्री  महोदय  उत्तर देने  को  तैयार  तो  वह  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्रीमती रण  चक्रवर्ती  :  यह  कार्मिक  दीद-गाहों के  सम्बन्ध  में  एक  बहुत  ही  निश्चित  sea  है  |

 Tat  आबिद  चली  :  अधिनियम  में  इसके  लिये  निरीक्षणालय  का  उपबन्ध  किया  गया  है  |

 कहीं भी  saan  होता  प्रबन्धकों  पर  aia  चलाया  जाता  उन्हें  न्यायालय के  सामने

 प्रस्तुत  किया  जाता  है  शौर  दण्ड  दिया  जाता  है  ।

 श्रीमती ty  चक्रवर्ती  :  मेरा  vet  यह  है  ।  क्या  उक्त  अभिकरण  ने  इस  नियम  विद्वेष
 सम्बन्ध

 में  कार्मिक  शिशु-गाहों  के  सम्बन्ध  इस  क्षेत्र  का  निरीक्षण किया  है  ?  कया  पिछले  इतने  वर्षों

 में  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  मिला है  ?

 श्री  आबिद  चली  हमें  न  केवल  इन  खानों के  बारे  अपितु  दूसरी  खानों  के  बारे  में  भी  समय

 समय  पर  प्रतिवेदन  प्राप्त  होते  रहते  हैं
 ।

 रेण  चक्रवर्ती
 :

 कया  हमें  यह  समझना  चाहिये  कि  निरीक्षणालय  में न  केवल  कार्मिक

 शिशु-गाहों  के  बारे  अपितु  खान  अधिनियम  के  दूसरे  विविध  उपबन्धों के  बारे  में  सरकार  को  कभी

 यह
 सूचित  नहीं  किया  है  कि  वे  नियमों  के  अ्रनूसार  नहीं  हैं

 ?
 क्या  ऐसा  कोई  प्रतिवेदन  कभी  भी  केन्द्रीय

 सरकार  को  नहीं  भेजा  गया  है
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  यदि  माननीय  सदस्या  पूर्व-सूचना  तो  मैं  फाइलें  देख  कर  उनकों  बता

 किता  हूं  ।

 श्री  त०  ब०  fare  राव  :  क्या  सरकार एक  श्रम  कल्याण
 ffx
 a  sporrfos

 रनाਂ  त  करना  चाहती  है  ?

 मैंगनीज  पर  निर्यात  शुल्क  लगाते  क्या  इस  लोहा  वयस्क को  भी  उस  श्रेणी में  लाया

 जायेगा  ग्रीवा  यह  पृथक्  रहेगा  ?

 आबिद  प्र् लो  sae  बारे  में  कुछ  दिन  पूर्व  एक  पृथक्  प्रश्न  पूछा  गया  था  कौर  मैंने  उसका

 द ेर  दिया
 था  ।

 मूल  sis में  ।
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 श्री  ao  qo
 fara  राव  :  मैं  लौह-ग्रयस्कों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हुं  ।  क्या  उस  विधान में

 लह-प्रतीक भी  /

 श्री  श्राबिद
 श्रली  :  इसको  श्रापस  में  कैसे  मिलाया  जा  सकता  है  ?

 मैंने  कुछ  दिन  पहले  ही  उत्तर

 दिया है  ।

 श्री  बोस
 :  क्या  यह  विशिष्ट  दिशा-गह  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  विशिष्टताओं  से  किसी  प्रकार

 कम
 शर  यदि  तो  किस  दृष्टि  से  ?

 श्री
 श्राबिद  चली  :  मैंने  पहले  ही  निवेदन कर  दिया  है  कि  निरीक्षणालय  से  wt  तक  कोई

 प्रतिवेदन  हमारे  पास  नहीं  कराया  था  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या  यह  सच  है  कि  जब  निरीक्षक  इन  खानों  का  निरीक्षण  करने  क

 लिये  जाते  तो  ठीक  उनके  निरीक्षण के  कुछ  अस्थायी  उपाय  कर  लिये  जाते  इसलिये  निरीक्षण

 प्रतिवेदन  से  वास्तविक  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  होती  है
 ?

 यह  खान  बिल्कुल  भ्रमर  की  है
 ।

 क्या  सरकार
 निरीक्षण  की  पद्धति  को  कड़ा  बनाने  कौर  विभिन्न  कार्मिक  संघों  को  निरीक्षक  के  सामने  जब  वह  उन

 खानों  में  तो  भ्र पनी  मांगें  रखने  के  लिये  कहने  का  विचार  करती है
 ?

 मंत्री  ५  :  मैं  प्रश्न  के  पहले  भाग  में  लगाये  गये  आरोप
 का

 खण्डन  करता

 नरीक्षक  खानों  में  जायेंगे श्र  यदि  तथ्य  इन  शिकायतों के  अनुसार  हुए  तो
 विधि

 के
 अधीन  कारवाई  की  जायेंगी  ।

 तिब्बत  श्र  नेपाल  के  बीच  यात्रा

 1*६४४.  श्री ब०  द०७  पांडे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  हाल  ही  में  चीन  कौर  नेपाल  के  बीच  हुये  क  रार  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  तिब्बत
 शर

 नेपाल

 के
 बीच  यात्रा  के  लियें  पासपोर्ट  कौर  वीसा  प्रणाली  का  प्रयोग  पहली  बार  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  करार  से  हमारा  सीमान्त  क्षेत्र  भी  प्रभावित

 कार्य  उपमंत्री  अनिल  क०  श्र  जनवादी
 चीन  के

 तंत्र
 और

 नेपाल  राज्य  के  बीच  मैत्री  पूर्ण  सम्बन्ध  श्र  चीन  के  तिब्बत-प्रदेश  तथा  नेपाल
 के

 बीच  व्यापार

 कौर  सम्पर्क  बनाये  रखने  के  लिये  दोनों  देशों  ने  एक  करार  किया  है
 ।  इस  करार  के  अनुसार  सीमा

 पारियों के  दोनों  देशों के  सीमान्त  जिलों  के  निवासियों  और  यात्रियों  को  अपनी

 अपनी  सरकारों  द्वारा  जारी  किये  गये  कौर  जैसा
 कि  भारत  तथा  चीन  के  जनवादी  गणतंत्र  के  बीच

 हुये  Peuy  के  करार में  उपबन्धित  दूसरी  सरकार  द्वारा  वीसा  किये  गये  वैध  पासपोर्ट  रखने

 इस  करार  से  हमारा  सीमान्त  क्षेत्र  प्रभावित  नहीं  होता
 है  |

 श्री  ब०  द०  पांडे  :  मैं  निश्चित  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कुमाऊं  डिवीजन  के  लोगों  को

 जो  व्यापार के  लियें  तिब्बत ord  पासपोर्ट  कौर  वीसा  लेने  होंगे
 ?

 fait  अनिल  go  चन्दा :  भारत  we  चीन  के  बीच  जो  हुई
 थी

 वह  सभा-पटल पर  रख

 दी  गई थी  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इसे
 तो  उन्हें  तिब्बत  में  जानें  वालें  भारतीयों

 की
 श्रावश्यकतायें

 मालूम  हो  जायेंगी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 क्या

 यह
 सत्य  है

 कि
 नेपाल  कौर  तिब्बत  के

 बीच  में
 जो  समझौता  जि  है

 उसमे

 ara
 क्यों

 को  भारत
 पहले  भारत

 शर
 तिब्बत  के  बीच  में  जो  समझौता  हुआ

 था  उसके
 का

 मूल  बनाए गण गगन ज  में  ।



 ३०  १९५६  मौखिक  उत्तर  दाग

 के  व्यापारियों  की  बनिस्बत  रिक  सुविधायें  दी  गई  हैं  क्या  भारत  सरकार  प्रयत्न  करेगी  कि  उसी

 प्रकार  की  सुविधायें  भारतीयों  को  भी  तिब्बत  में  मिलें  ?

 श्री  ग्रसित  Ho  चन्दा
 :

 यह  नेपाल  कौर  चीन  के  बीच  हुई  एक  निश्चित  सन्धि  है  ।  यह  नेपाल

 शर  चीन  के  परस्पर  सम्बन्धों  के  बारे  में  है  ।  हमारा  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  मेरा  मतलब  मंत्री  महोदय  शायद  समझ  नहीं  मेरा  मतलब यह  '  '

 श्री  अनिल कु०  चन्दा  :
 नेपाल  श्र  चीन  के  बीच  हुई  सन्धि  भारत  श्र  चीन  के  बीच  हुई  सन्धि

 के  ढंग  पर  ही  है  ।

 झांसी  की  रानी  दाताब्दी  उत्सव

 1६४४.
 श्री  भक्त  ददन :

 श्री  संगण्णा  :

 संचार  मंत्री  २४  HATE,  १९५६  को  पूछे  गये  ग्रतारांकित संख्या  ९  १६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 ५०
 म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झांसी  की  रानी  की  शताब्दी  के  अवसर  पर  उसके  चित्र  वाले  डाक  टिकट  जारी

 करने के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  किया  जा  चुका  कौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सिंचाई  मंत्रालय  में  मंत्री
 राज

 :  हां  ।

 सन्  १८५७  के  भ्रान्दोलन  के  वी  रों  के  सम्मान  में  उचित  समय  पर  टिकट  जारी  किये  जायेंगे  !

 श्री  भक्त  दर्द ोन
 :

 क्या  गवर्नमेंट  विचार  कर  रही  है  कि  सन्  १९४७  में  झांसी  की  रानी  के  समान

 wa  वीरों  की  भी  स्मृति  के  रूप  में  कुछ  इस  प्रकार  के  टिकट  निकाले  जायें  ?

 श्री  राज  बहादुर :  जी  ऐसा  ही  विस्तार  किया  जा  रहा  है
 पौर  इस  कार्य  के

 लिये
 हम  एक

 समिति  नियुक्त  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  इस  बारे  में  कौन-कौन  से  वीरों के  सम्बन्ध  में  समिति  ने  अरब  तक  निर्णय  कर

 लिया है  ?

 शी  राज  बहादुर  :
 यह

 तो  नहीं  कहा  जा  सकता  किन-किन  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है

 या  किया  जा  रहा
 समिति  का  निर्णय  होने  के  बाद  प्रमुख  वीरों  के  नाम  aaa  कौर  आशिकी

 जाती  है  कि  जो  वीर  इस  योग्य  होंगे  उन्हें  जरूर  इसमें  लिया  जायेंगी  |

 शी  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसमें  कुंवर  सिंह का  भी  नाम  पाया है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :
 वह  भी  तथा  तांतिया  टोपे  नाना  साब  इनके  साथ  श्र  नाम भी  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वीर स्वामी  ।

 भी
 ब०  द०

 पांडे
 :  उसमें  मंगल  पांडे  का  नाम  भी  है  ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन  :
 मंगल  पांडे  का  नाम  भी  विचाराधीन है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  मंत्रियों  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  जब  किसी  सदस्य  को  न
 बुलाया  जाये  ak

 वह  कोई
 भ्रनधिकृत  प्रशन पूछे

 तो
 उन्हें  उत्तर  नहीं

 देना
 चाहिये

 ।
 मैं  आशा  करता  हूं

 से
 इस  ओर ला  अन्ध  !  oa

 भ्रंग्रेजी  में  ।



 २४  मौखिक  उत्तर  ३०  PENS

 वीर स्वामी  क्या  संचार  मंत्रालय  उन  व्यक्तियों  के  चित्रों  के  टिकट  जारी  करने  की

 प्रस्थापना पर  विचार  कर  रहा  है  जो  भारत  के  स्वतन्त्रता संग्राम  में  ial  के  विरुद्ध लड़े

 दक्षिण  के  कट्टा  बोमन  |

 जगजीवन  राम  १८५७  के  सभी  नेता  उसमें  होंग

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  किसी  वीर  विशेष का  चित्र  होगा  अथवा  नहीं  |

 दक्षिणी  कोरिया  का  आरोप

 4+

 Sf  श्री  रघुनाथ  सिंह
 KEWe,

 att  शिवनंजप्या

 या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 HIT  करेंगें  कि  क्या  यह  सच  है
 कि

 २४  १९५६  को
 संयुक्त

 राष्ट  में  दक्षिणी  कोरिया  के  प्रतिनिधि  ने  भारत  के  विरुद्ध  विश्वास  भंग  करने  का  आरोप  लगाया  था  कि

 भारत  ने  दक्षिणी-कोरिया  के  एक  युद्ध-बन्दी  को  गैर-कानूनी  तौर  पर  उत्तरी  कोरिया  को  सौंप  दिया  ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  अनिल  to  यह  बिल्कुल  ठीक  तो  नहीं  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र

 दक्षिणी  कोरिया  के  प्रतिनिधि  ने  भारत  द्वारा  पानमनजोन  समझौतों  को  खले  तौर  पर  भंग  करने  के  बारे  में

 एक  बयान  जारी  किया  था  ।  यह  बयान  संयुक्त  राष्ट्र  के किसी  दस्तावेज  या  प्रेस  बैटन  रिलीज )

 की  दाल  में  न  प्रौढ़  इसलिये  इसे  aaa  राष्ट  की  मान्यता  न  थी  ।  संयत  राष्ट  में  दक्षिणी  को  रिया

 के
 प्रेक्षक

 ने  २४  १९५६  को  हमारे  स्थायी
 प्रतिनिधि  को  एक

 पत्र
 भी  लिखा  जिसमें

 मुख्य  रूप  से  वही  इल्जाम  दुहराये  गये  थे  ।  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  कि  ये  इल्जाम  बिल्कुल  बेबुनियाद

 ल  |

 २.  कोरिया  के  युद्धबंदियों  के  भेजने  के  बारे  पान मुन जोन  में  जो  समझौते  किये  गये  उनके

 भारत  सरकार ने  2eyU¥  में  भारत लाये  गये  ८८  ways  युद्धबंदियों में  से  उन

 बंदियों  को  वापस  भेज  दिया  हैजो  ATA
 AT

 देवों  को  जाना  चाहते  थे  1  सिर्फ  दो  दक्षिणी  कोरियाई

 युद्धबन्दी  भारत  लाये  गये  थे  कौर  उनमें  से  कोई  भी  उत्तरी  कोरिया  नहीं  भेजा  गया  है  ।

 भारत  लाये  गये  ७४  उत्तरी  कोरिया  के  लोगों  में  से  ६  को  उनकी मर्जी के  मुताबिक उनके  देश  को  वापिस

 हे भेज  दिया  है  ।  ऐसे  किसी  भी  देश  को  कोई  पुर्व  युद्धबन्दी  नहीं  भेजा  गया  है  जो  अपना  देशਂ

 यद्यपि  कुछ  को  करार  की  शर्तों  के  उनकी  अपनी  इच्छा  पर  तटस्थ  देशों  को  भेजा  गया  है  ।

 tat  state  श्राल्वा  :  कया  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  ने
 कोरिया  में  भारतीय  सेना  द्वारा  किये

 गये  कार्य  की  सराहना  की  है
 ?

 श्री  ग्रसित  क०  चन्दा  :  मझे  विश्वास  है  कि  ऐसा  किया  गया  है  |

 लिग्नाइट  योजना  नाईवेली

 revo.  श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नाईव नी  लिंग नाइट  की  खान  खोदने  की  परियोजना  को  चलान  क  लिय

 सरकार  द्वारा  अधिकृत  एक  गैर-सरकारी  लिमिटेड  समवाय  को  पंजीबद्ध  किया  गया

 य
 यदि  हां  तो  क्या  उक्त  समवाय  के  निदेशक  नाम निर्दिष्ट  किय  गये  श्र

 (7)  कया
 नये  समवाय  ने  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 मोदी  के  उ  dt ३०  PRUE  द्र

 उत्पादन  मंत्री  च०  हां  ।  नाईवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन

 लिमिटेड  नाम  का  एक  समवाय  मद्रास  में  १४  नवम्बर  PEUg  को  पंजीबद्ध  किया

 गया  है  ।

 तौर  आशा  की  जाती  है  कि  निदेशकों  के  नाम  प्र धि सूचित  कर  दिये  जायेंगे  कौर

 समवाय  ६-१२-५६  से  कायें  प्रारम्भ  कर  देगा  |

 श्री  दिवनंजप्पा  :  सरकार  को  किन  कारणों  नें  इस  परियोजना  को  एक  गैर-सरकारी

 लिमिटेड  समवाय  के  झ्राधार  पर  चलाने  को  प्रेरित किया  ?

 श्री  क०  च०  रेड्डी  :  उन्हीं  कारणों  ने  जिन्होंने  कि  हम  को  राज्य  औद्योगिक  समवायों  के  प्रबन्ध

 के  लिये  इतने  सेवायों  पंजीबद्ध  कराने  के  लिये  प्रेरित  किया  ।

 रामा  राव  :  क्या  यह  सरकार  की  इच्छा  है  कि  उस  प्रत्येक  राजकीय  औद्योगिक  समवाय  के

 लिये  जो  आरम्भ  किया  जाना  है  एक  नया  समवाय  चलाया  जाये  ?

 श्री  Fo  Fo  रेड्डी  :  श्रीमान  ।  सरकार  की  वर्तमान  नीति
 यही  है  ।

 पंडित  ato  ato  तिवारी  :  इस  समवाय की  अ्रधिकृत  पूंजी  कितनी है  ?

 श्री  [- / ०  चल  रेड्डी  :  समवाय की  वर्तमान  अंशपूँजी  २५  करोड़  रुपये  है  ।

 श्री  थाना  पिल्ले  :  क्या  भ्रंश  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकार  में  होंगे  या  राज्य  सरकार  के  ?

 श्री Fo
 च०  रेड्डी  :

 अनन्य  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्र धि कार  में
 ।

 श्री  च०  रा  नसीहत  :  यह  समवाय  किन-किन  कार्यों  को  करेगा  ?

 श्री  क०  च०  रेड्डी  :  लिगनाइट  को  खान  से
 निकालना

 उसे  कई  प्रयोजनों  के  लिये  काम

 में  लाना  ।

 aitanttirs  श्रावास

 1६४५४.  att  झूलन  सिंह  :  क्या  अ्ावनास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के

 सरकारी  उपक्रमों  में  नियुक्त  कर्मकारों  के  लिये  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक

 श्रीवास  योजना  के  अधीन  श्रीवास  व्यवस्था  का  उपबन्ध  करने  के  सम्बन्ध  में  कया  स्थिति है  ?

 aaa  और  संभरण  मंत्री  के  सभा  सचिव  पू०  ato  भास्कर  )
 :  सहायता  प्राप्त

 औद्योगिक  ग्रा वास  योजना  गैर-सरकारी  उद्योगों  के  श्रौद्योगिक  कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता

 देने का  उपबन्ध  करती है  ।  तो  ऐसे  केन्द्रीय  भ्रमणा  राज्य  सरकारों के  उपक्रमों  जिनकी  समूची

 राय
 पर  अथवा  के  कुछ  अंश  पर

 आयकर  लगता नियुक्त  कर्म कर भी  इस  योजना  के
 maya  सहायता  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  हैं  ।  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  में  सम्बन्धित  परियोजना  के

 ही  भाग  के  रूप  में  अ्रपनी  अलग  श्रीवास  योजनायें हैं  ।

 योजना  के  १९४५२  में  लागू  होने  के  २२  gky ia &  तक  योजना  अधीन

 ८५,२६६  मकानों  के  स्वीकृत  कुल  २३.६८  करोड़  रुपये  (१२.२८  करोड़  रुपये  ऋण  के

 रूप  में  और  ११.४०  करोड़  रुपये  सहायता  के  रूप  की  कुल  वित्तीय  सहायता  के  मुकाबिले में

 ऐसे  उपक्रमों को  ३,२३२  मकान  बनाने  के  हेतु  ४२.२१  लाख  रुपये  (  १६.५०  लाख  रुपये ऋण  के  रूप  में
 शर  LAV  लाख  रुपये  सहायता  के  रूप  में  )  की

 वित्तीय  सहायता
 की  मंजूरी  उक्त  तिथि  तक  दी

 गई थी  ।

 मूल  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  सरकारी  उपक्रमों  में  प्रौद्योगिक  कर्मकारों  की  उत्तरोत्तर बढ़ती  जा  रही

 आवास  सम्बन्धी  आवश्यकता को  पुरा  करने  के  लिये  कोई  क्रमिक  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जिससे
 कि

 उनके  लिये  समय  पर  mara  स्थानों  का  निर्माण  किया  जा  सके  ?

 श्री qo
 झा०  भास्कर

 :  हां  हमारे  पास  कार्यक्रम  है  ।  जैसा  मैने  अपने  मूल  उत्तर
 में

 सरकारी  क्षेत्र  के  वह  प्रौद्योगिक  जो  अपनी  राय  पर  आयकर अन्य  कर

 देते  इस  योजना  के  ग्रीन  सहायता  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  हैं  ।  धर्न्य  सरकारी  उपायों  में  सम्बन्धित

 परियोजना के  ही  भाग  के  रूप  में  अपनी  श्रीवास  योजनायें  जैसा  कि  मैंने मूल  उत्तर में  बताया

 है  हमने  गेर-सरकारी
 क्षेत्र  के  लिये  पहले  ही  २३  करोड़  रुपये  की मंजूरी दे  दी  है  |

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  कर्मकारों  के  गये

 या  बनायें जा  रहें  मकानों में  सहकारी  समितियों  द्वारा  बनाये  गये  या  बनाये  जा  रहे  मकानों  की

 प्रतिशतता  कितनी  है  कौर  कलाकारों  अ्रथवा  श्रमिकों  द्वारा  स्वयं  बनाये  जा  रहे  मकानों  की  प्रतिशतता

 कितनी  है  ?

 प्री पु To  ao  भास्कर :  जहां तक  कि  उन  औद्योगिक  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध जोकि

 इस  योजना  के  अधीन  निवास  स्थान  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  मैँ  सहकारी  समितियों  शादी  द्वारा  बनायें

 गये  मकानों  के  पुथल-पृथक्  आंकड़े  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  मुझे  इसके  लिये  पटुवे-सुचना  चाहिये  |

 भारत  का  श्रायात  कौर  निर्यात  व्यापार

 ह  र  कासीस
 :

 श्री  qo  qo  विशाल  राव :

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 1*६५६.  श्री  गार्ड्लिगन  गौड़

 श्री  संगण्णा

 डा०  रामा  राव  :

 |  श्री  सोहन राव

 क्या  वाणिज्य  wie  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्टेज  नहर  के  संकट  के  कारण  देश  के  आयात  ate  निर्यात  व्यापार
 पर  किस

 सीमा  तक  प्रभाव पड़ा

 सरकार यह  देखने  के  लिये
 कि  स्टेज नहर  के

 अस्थायी  रूप  से  बंद  होने
 से

 द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रम  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  क्या  कार्यवाही  करने  की  प्रस्थापना  करती

 क्या  सरकार स्टेज  नहर  को  प्रभावित करने  वाली  श्रन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थिति  को  ध्यान  में

 रखते  ga  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में
 निश्चित  लक्ष्यों  को  पुनरीक्षित करने  का  कोई

 विचार

 कर  रही

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 व्यापार  मंत्री
 :  इस  समय  कोई  निश्चित  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं

 माल  के  खाने  कौर  जहाज  दवारा  भेजे  जाने  में  कुछ  देरी  होना श्र  भाड़े  में
 कुछ  वृद्धि  होना

 तो

 afar है  ।

 से  जैसी
 कि

 श्राशा  स्टेज  नहर  अधिक  देर  तक  बंद
 न

 रही  तो  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  में  रखे  गये  लक्ष्यों  को
 पुनरीक्षित  करने

 की
 आवश्यकता

 नहीं
 पड़ेगी  ।

 इंस  faa
 परई

 मूल  में  ।
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 अभी  कोई  अन्तिम  राय  व्यक्त  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  तो  सरकार  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  उपलब्ध

 नौवहन  स्थान  को  यथासम्भव  ग्रत्युत्तम  प्रयोजन  के  लिये  काम  में  लाया  जाये

 श्री  काजरोल्कर  :  नया  जब  तक  कि  नहर  साफ  नहीं  हो  जाती  है  स्थिति  सामान्य

 नहीं हो  जाती  आयात  तथा  निर्यात  को  अंतरीप  होकर  प्रारम्भ  करना  सुकर  समझती

 आर  यदि  तो  हमें  क्या  अतिरिकत  भार  देने  पढ़ेंग े?

 करमरकर  :  में  सादर  कहना  चाहता  हुं  कि  सुकारता  wet  नहीं  है
 ।

 कंवल  यही  विकल्प

 है  कि  लम्बे  रास्त ेसे  जाया  जाये  कौर  अधिक  भाड़ा  दिया  जायें  ।  लम्बें  रास्ते  से  विदेशों  को  किये  जाने

 वाले  निर्यात की  लागत  में  २४  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  अर्थात ्  लगभग  ६ प्रतिशत की

 वृद्धि  होगी  ।  की*कुल  लागत  में  ५-१/२  प्रतिशत की  वृद्धि  होगी  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  स्टेज  नहर  के  बन्द  हो  जाने

 के  कारण  पूर्वी  और  दक्षिण  पूर्वी  एशिया  के  देशों  के  सामान्य  व्यापार  माग  प्रौढ़  सम् भरण मार्ग  बन्द  हो

 गये  क्या  भारतीय  व्यापारियों  ने  पूर्वी  ate  दक्षिण  पूर्वी  मंडियों  का  लाभ  उठाया  तौ  यदि  हां

 तो  कितना  ?

 कर मरकर  :  क्या  मलय  बढ़ा  कर  ?  मुझे  कौर  प्रतीक  स्पष्टीकरण  चाहिये  |

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 शल्य  बढ़ा  कर  नहीं  ।  मेरा  प्रश्न यह  कि  स्टेज नहर  के

 बंद  होने  के  कारण  पूर्वी
 शर

 दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  देशों  के  सामान्य  संभरण  के  बंद  हो  ज जाने
 की

 बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुये--क्योंकि वे  देश  अपना  माल  यूरोप  की  मंडी  से  रायात  कर  रहे  q——FqT  भारतीय

 व्यापार  ने  नहर  के  मार्ग  के  बंद  होने  से  कुछ  लाभ  उठाया  है  ?

 श्री  कर मरकर  :  मेंने  प्रदान  को  समझने  का  प्रयत्न  किया  पौर  मेरा  उत्तर  दोहरा  है  ।  पहले तो

 जहां  तक  हमारे  का  सम्बन्ध है

 महोदय  :  वह  यात  के  बारे  में  नहीं  कह  रही  हैं  ।  वह  यह  जानना  चाहती  हैं  कि  क्या

 कोई  देश  ऐसे  भी  हैँ  जो  कि  पश्चिम के  देशों  से  माल  आयात कर  रहे  प्रौढ़  वे  वहां से  माल

 प्राप्त नहीं  कर  रहे  तो  क्या  हम  अपनी  वस्तुभ्नों  को  उन  देशों  में  बेचने  का  प्रयत्न  कर  सकते  हैं
 ?

 करमरकर
 :

 अरब  मैं  दत
 को

 पूरी  तरह  समझ  गया  हूं
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  उत्तर  बहुत

 सरल  है  हमारे  व्यापारी  किन्हीं  भी  अन्य  व्यापारियों  जेसे  ही  सक्षम हैं  ।  इस  तरह  पैदा  होने  वाली  किसी
 भी  स्थिति से  लाभ  उठानें  का  यथासम्भव  प्रयत्न  करेंगे

 का०  To  त्रिपाठी  :  aa  अंतरीप के  माग  से  ard के  लिये  जहाजों को  कितना  अधिक

 समय  पौर दुर  में  वृद्धि  होने  के  कारण  नौवहन  में  कितनी  कमी  होगी
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बताना कठिन  है  ।

 श्री  कर मरकर  :  मेरे  सहयोगी  संचार  मंत्री  ने  मुझे a  बताने के के  लियें  कहा  है  कि  से
 २१

 दिन  तक  की  देरी  होगी  ।
 मैं  समय  सारणी  देख  कर  आवश्यक  उत्तर  दूंगा  |

 श्री दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के
 लिये

 जिस  भारी  मशीनरी कौर  अरन्य
 सम्बन्धी  हमारे  कार्यक्रम को  पूरा  करने

 उपसाधनों  की  प्रावइ्यकता  है  उनके  यहां  में  श्री  तक  क्या

 कठिनाई  हुई  है
 ?

 मूल  भ ७  |  (
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 श्री  करमरकर  :  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्य  का  आशय  नहर  के  वास्तव  में  बन्द  हो  जाने

 तक  के  विलम्ब से  है  ।  जहां  तक  हमारे  आयात  निर्यात  का  सम्बन्ध  कोई  अधिक  विलम्ब  नहीं  हु

 था  |  उदाहरण के  दो  मामलों  को  छोड़  कर  जिनमें  कि  नहर  के  बन्द  होने  से  पुर्व  कज  इंडियन  शिप

 कम्पनी  लिमिटेड  कलकत्ता के  दो  जहाजों में  १६  रोक  २६  अक्तूबर  PES  को  २४  घंटे  से  अधिक  का

 विलम्ब  हो  गया  हमारे  माल  के  सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेखनीय  विलम्ब  नहीं  हुआ
 था  ।

 वह
 wa  से

 नहीं
 कहा  जा  सकता  कि  यदि  नहर  बहुत  लम्बी  प्रविधि  तक  बन्द  रही  तो  कया  होगा  |

 कोकोम  शभ्रात्वा  :  परिष्कृत  तथा  अ्रपरिष्क्त  तेल  के  निर्यात  पर  नहर  के  बन्द  होने  का  क्या

 प्रभाव  हुमा  है
 ?

 श्री  करमरकर  :  यदि  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  तो  हमारा  भ्र धि कतर  परिष्कृत  तेल  पश्चिम

 देशों
 को

 निर्यात  होता  है  ।  किन्तु  में  मालूम  करूंगा  |

 रामा  राव  :  इंगलैंड  के  कार्यवाहक प्रधान  श्री  कार  Wo  बटलर  के  हाल  के  इस  वक्तव्य

 की  दृष्टि  में  कि  प्रंग्रेजी  सेना  fra  से  पूर्णतया  नहीं  हटायी  क्या  wea  सूत्रों  से  माल  श्रायात

 करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  पास  है  ?

 श्री  कर मरकर  :  यह  set  वाणिज्य  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  मेरा  सादर  निवेदन  है  कि  यह

 राजनीतिक  दलों  को  सम्बोधित  किया  जाना  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  यदि  स्टेज  नहर  कुछ  शहरों  समय  तक  बन्द
 रहे

 तो
 क्या

 हमारे  पास  प्राय  साधन  होंगे  ?  उसका  उत्तर  एक  प्राय  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  दिया  गया  था  |

 श्री  कर मरकर  :
 मैं  यह  कहना  चाहूंगा

 कि
 प्रभी  से  कुछ

 नहीं  कहा  जा  सकता  ।  एक  ग्न्य

 अनुपूरक प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मैं  बता  चुका  हूं  कि  नहर  कुछ  समय  से  बराबर  बन्द  चाहे  इसका  कारण

 सेना  का  हटाया  या  न  हटाया  जाना  हो  या  कुछ  प्रो  यदि  कोई  राय  परिस्थिति  पैदा  तो  हमें  उस

 पर  विचार करना  होगा  ।  इस  समय  यह  कल्पना  करना  सम्भव  नहीं  है  कि  क्या  होगा
 |

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  माननीय  मंत्री  की  भारतीय  व्यवसाइयों  की  सराहना  के  पति

 रिक्त  २»

 महोदय  :  वह  अरपना  प्रश्न  सीधा  पूछें  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  नहर  बन्द  हो  जाने  के  बाद  से  भारतीय  व्यापारियों  ने

 पूर्वी  एशियाई  देशों  में  निर्यात  मंडियां  ढूंढने  के  लिये  कया  विशिष्ट  पग  उठाये  हू
 ?

 महोदय  क्या  यह  भारत  सरकार का  उत्तरदायित्व  है
 ?

 fartrrett  तारकेश्वर  सिन्हा  जी  हवा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेँ  माननीया  सदस्या  से  असहमत  हूं
 ।

 इस
 प्रदान  के  उत्तर  दिये  जाने  को

 श्रावइ्यकता नहीं  है

 oe  eee
 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  विशिष्ट  पग

 ooo
 महोदय  :

 माननीया  सदस्या  को
 तक

 करने
 की

 झ्रावश्यकता  नहीं
 है  ।

 श्रगला

 |

 मूल  wat
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 मद्रास  निगम  की  प्रस्तावना

 TFEys.  श्री  च०  रा०  नरसिंह  :  कया  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  सरकार  ने  राज्य  सरकार के  जरिये  इनके  सम्बन्ध में  कोई
 प्रस्तावना

 न्

 भेजी हैं

 (१)  गद्दी  बस्तियों  का

 (२)  पटरियों  पर  रहने  वालों  के  लिये

 (३)

 (४)  नालियों  की  sik

 (५)  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  गृह-व्यवस्था  योज  द दि
 ati:  atk

 सरकार  इन  पर  FAT  पग  उठा  रही  है  ?

 1  और  सम् भरण  मंत्री  के  सभासचिव  पृ०  ao  :  केवल

 गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  तथा  पटरियों  पर  रहने  वालों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव नायें प्राप्त  हुई  हैं  ।

 केन्द्रीय  गन्दी-बस्ती  सफाई  योजना  से  संगत  प्रस्ताव  बनाने  की  दृष्टि  से  मद्रास  में

 १९५६  में  भारत  सरकार  के  गह-व्यवस्था  परामर्शक  ने  उस  मामले  पर  निगम  के  अधिकारियों  से  चर्चा

 की  थी  ।  निगम  की  प्रस्तावना ओं  को  इस  चर्चा  के  अनुसार  पुनरीक्षित  किया  जायेगा  ।  पुनरीक्षित

 प्रस्ताव नाओ ओं  की  प्रतीक्षा  है  ।

 श्री  च०  रा०  नरसिंह  :  कया  मैं  जान  सकता हूं
 कि  sat  गन्दी  बस्तियों

 के  सुधार  इत्यादि

 की  प्रस्तावना ओं  की  क्रियान्विति  के  लिये  मद्रास  निगम  ने  कुल  कितनी  राशि  मांगी  है  ?

 श्री qo
 ato  भास्कर :  निगम की  कुल  मांग  लगभग  २  करोड़  रुपये  है  ।

 श्री  च०  रख  नितिन  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  जब  तक  कि  निगम  की  अपेक्षायें  पूरी

 नहीं  की  नगर  की  विकास  कार्यवाही  को  बहुत  धक्का  पहुंचेगा  ?

 पू०  दो०  भास्कर  :  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  का  कार्य  राज्य  सरकार  का  ही  है  ।
 केन्द्रीय

 सरकार  की  एक  गन्दी  बस्ती  सफाई  योजना  है  जिसके  अंतर्गत  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  लगभग

 १५
 करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है

 ।
 इस  प्रक्रम  पर  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है

 कि
 मद्रास

 निगम  को

 वहां  को  सरकार के  जरिये  Boa  योजनायें के  लिये  कितनी  coer दी  जायेंगी  ।

 पर  नायर  :  माननीय  सभा  सचिव  ने  कहा  कि  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  तथा  पटरियों

 पर  रहने  वालों
 की

 गृह-व्यवस्था  के  लिये  योजनायें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मद्रास  निगम

 द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव नाओ ओं में  यह  बतलाया  गया  है  कि  कितनी  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार  किया
 जायेगा  शौर  कितने  पटरियों  पर  रहने  वालों  को  मकान  दिये  जायेंगे  ?

 पथी  qo  mo  भास्कर  :  जी  हां  ।  गन्दी  बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव नाओ ओं  में  कहा  गया  है
 कि  ६७

 गन्दी  बस्तियां  साफ  की  जायेंगी
 तथा

 पटरियों  पर  रहने  वालों  के  २,०००  परिवारों के  लिये
 व्यवस्था की  जायेगी  ।

 श्री  बेला यु घन  :  गन्दी च्  बस्तियों  के  हटाने  की  योजना  की
 ं

 घोषणा  के  क्या  किन्हीं  स्थानों

 की
 ससे निकासी ः  हो  रही  है

 ?

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ६०  मौखिक  उत्तर  ३०  PEXG

 महोदय  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  इसका  उत्तरदायित्व  राज्य

 सरकार पर  है  ।

 गया  रामा  रोव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  श्रीवास  शर  सम्भरण  मंत्रालय

 गन्दी  बस्तियों  के  नाली  व्यवस्था  र  er  कार्यों  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  ऋण  देता  ?

 Tat  पृ०  ao  भास्कर  :  श्रीवास  झ्र ौर  सम्भरण  मंत्रालय  गन्दी  बस्तियों  को  साफ

 करने  का  प्रबन्ध  करता  है  ।

 श्री  बीर स्वामी  :  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  पहले  गन्दी  बस्तियां  कितनी  कौर  इस  als

 में  कितनी  साफ  या  सुधारी  गईं  ae  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  साफ  की  जायेंगी
 ?

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  गन्दी  बस्तियां  साफ  करने  की  चिन्ता है  या  नहीं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 दस्तावेजों
 से  यह  प्रकट  हो  जाता  है

 कि  सरकार इस  के  लियें  उत्सुक है  या  नहीं  ।  मैँ  नहीं  कह  सकता  कि  सभासचिव  इन  सब
 बातों

 का
 उत्तर

 aa  दे  सकते  हैं  या  नहीं  ।

 श्री  qo  दो०  भास्कर :  यह  एक  बड़ा  प्रदान  है  ।  नदी  बस्तियों  की  संख्या  इस  समय  मेरे
 पास

 नहीं  है  ।  किन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  ठोस  कार्यवाही  नहीं  की  जा

 क्योंकि  संसाधन  सीमित  थे  कौर  भ्रमण  विकासात्मक  योजनाओं  पर  भी  खर्चे  करना  था  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  :  दिल्ली में  स्लम  को  हटाने के  बारे में  सनौर  क्या-क्या  स्टेप्स
 )

 लिये  गये  क्या  मैं  जान  सकती हूं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इस  सवाल  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  ao  रा०  नसीहत  set  की  मद  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण

 योजनाएं--सके  अ्रन्तर्गत  मद्रास  निगम  ने  कितना  रुपया  मांगा  है  ?

 शी  qo  भास्कर  मद्रास  निगम  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा है
 ।

 निष्क्रांत  सम्पत्ति

 *EG?  डा०  सत्यवादी  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रम्बाला  छावनी  कौर  जालन्धर  में  ऐसी  कितनी  सम्पत्तियों  को  नीलाम  किया  गया

 जिनका मूल्य  दस  हजार  रुपये से  कम
 कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  कौर  विस्थापित  व्यक्ति  (  प्रतिकर  तथा

 नियम  के  अनुसार दस  हजार  रुपये  या  उससे  कम  कीमत  के  मकान  तथा  पचास

 हजार  या  इससे  कम  कीमत  की  औद्योगिक  सम्पत्तियां  शरणार्थियों  के  कब्जे  में  हैं  उन्हें  दी  जा

 सकती  हैं  ।  जिन  सम्पत्तियों  की  कीमत  इस  सीमा  से  अधिक  है  उन्हें  नीलाम  किया  जाता  है
 ।

 लेकिन  ऐसी
 कब्जे में

 या
 जायदाद  भी  जिसकी  कीमत  इन  हदों  के  इन्दर  यदि  वह  खाली  है  या  गैर-शरणार्थी  के

 नाजायज  तौर  से  कब्जा  की  गई  है  या  उसमें  रहने  दावेदार  या  गैर-दावेदार  उसको  खरीदने

 को  तैयार  नहीं  है  तो  वह  भी  नीलामी  से  बेची  जा  सकती  है  ।  मुमकिन  है
 कि

 दस  हजार  से  कम  कीमत  वाली

 इस  तरह की  कुछ  जायदादें  उन  शहरों  में  नीलाम  की  गई  हों
 ।

 उनकी  संख्या  मालूम  नहीं है

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ३०  PEXR  मौखिक  उत्तर  ढेर

 डा०  सत्यवादी :  इस  किस्म  की  जायदादों में  या  मकानों में  जो  १०,०००  रुपये  कीमत  से  कम
 we  १५

 रहने  वाला  गैर-दारणार्थी  है  कौर  वह  उसको  लेने  के  लिये  तैयार  है  तो  क्या  वह  जायदाद  या  मकान

 उसे  फिक्स्ड  प्राइस  पर  या  एस्टिमेटिड  प्राइस  पर  देने  के  लिये
 गवर्नमेंट  तैयार  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  नहीं  |  पिछले  साल  सितम्बर  के  महीने  में  इस  हाउस  में  जब  च य

 रूल्स  पास  हुये  तो  यह  HAT  हुआ  था  कि  जहां  तक  उन  लोगों  का  ताल्लुक  जो  शरणार्थी  नहीं

 वे  उस  मकान  को  खरीदना  चाहते  जिसमें  वे  रह  रहे  या  जो  कि  खाली  तो  उस  मकान  को

 नीलाम  किया  जायगा  |

 डा०  सत्यवादी  :  क्या  सरकार  से  इस  प्रकार की  कोई  माँग  की  गई  है  कि  दस  हजार  रुपये  से  कम

 की  उन  जायदादों  को  नीलाम  न  किया  जिसमें  हरिजन  भ्राबाद  जिसमें  वे  पचास-पचास  साल  से

 नाबाद  क्योंकि  उन  की  हालत  ह प्रच्छ  नहीं  है  वे  नीलाम  में  नहीं  जा  सकते  हैं  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 जैसा  कि  मैंने  प्रभी  किया  wea  के  मुताबिक  कार्यवाही  हो  रही  है

 कौर  जहां  तक  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  का  ताल्लुक  हम  हरिजनों  या  गैर-हरिजनों  में--जहां  तक

 शरणार्थियों  का  ताल्लुक  है--कोई  इमतियाज  नहीं  करते  हैं  ।

 राज्यों  की  राजधानियों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  की  स्थापना

 (aft  गिडवानी
 :

 |  श्री  भागवत  झा  आजाद :

 |  श्री  भक्त
 ददन

 :

 1६६३.  <  श्री  कामत  :

 श्री  दो०  Wo  शर्मा

 |  श्री  जेठा  लाल  जोशी  :

 मुल्ला  अब्दुल्ला  भाई  :

 क्या  श्रीवास  ग्रोवर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कार्यालय  उन  भूतपूर्व  राज्यों की
 राजधानियों  में  स्थापित  किये  जो  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  कारण  राजधानियाँ  नहीं

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  कौन-कौन  से  कार्यालय  वहां  लें  जाये  जायेंगे  और

 कहां

 निर्माण  ara  श्र  सम्भरण  मंत्रालय  के  सभा-सचिव  Go  so  :  भ्र ौर

 केन्द्रीय  सरकार के  कुछ  कार्यालयों को  ऐसे  नगरों  में  ले  जाने  के  seq  पर  सम्बन्धित

 सरकारों  कौर  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  के  परामर्श  के  साथ  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  तथापि

 स्थान  की  उपलब्धता  स्थिति  wal  स्पष्ट  नहीं  है  क्योंकि  अधिकांश  राज्य  सरकारें  अपनी-अपनी

 श्रावश्यकताश्रों पर  विचार  कर  रही  हैं  ।

 श्री  गिडवानी :  क्या  नागपुर  शहर  के  बारे  में  बम्बई  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त हुई

 पीठ  eo  भास्कर :  जैसा कि  मैंने  कहा  स्थान  की  उपलब्धता की  स्थिति  स्पष्ट

 नहीं है  ।  राज्य-सरकारें अपनी  आवश्यकताओं  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।  हम  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं

 कह  सकते  |

 गिडवानी
 :  मैं  यह  समझ  लूं  कि  किसी  राज्य-सरकार ने  कोई

 रिपोर्ट
 प्रस्तुत  नहीं  की

 शर  सरकार  किसी
 निष्कर्ष

 पर  नहीं
 पहुंच  सकी

 !

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  व्०  ao  कलाकार  प्रौर  संभरण  मंत्रालय ने
 स्थान

 की
 उपलब्धता

 की

 स्थिति  जानने  के
 राज्य-सरकारों

 को  लिखा है  कौर  हमारे  पदाधिकारी
 भी

 विभिन्न  स्थानों

 का  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  भर कुछ नहीं कुछ  नहीं  कह  सकता I

 सब समा  सेन  क्या  कोई  कार्यालय  शिमला  में  स्थापित  करने  की  योजना  है  यदि

 तो  कौन  से  कार्यालय ?

 श्री qo  ao  भास्कर  :  जैसा कि  मैंने  अ्रपने  मूल  उत्तर  में  कहा  वर्तमान  परिस्थितियों  में

 कहना  संभव  नहीं  है  सकी  कौन  सा  केन्द्रीय  कार्यालय  किस  स्थान  पर  ले  जाया  जायेगा  ।

 थ्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  सरकार  ने  उन  दफ्तरों  की  सुची  तैयार  कर  ली  है  जिन्हें वह ह  में

 सरप्लस  समझती  है  ?

 श्री फ्०  झा०  हमने  केन्द्रीय-सरकार के  प्राय  मंत्रालयों  से  कहा  है  कि  वह  यह  बताय

 कि
 उपयुक्त  स्थान  के  मिलने  की  सूरत  में  उनके  अपने  कुछ  कार्यालय नये  स्थानों  पर  लें

 जाना

 किस  हद  तक  संभव  है
 ?

 श्री  कासलीवाल  :  यह  wet  पहलें  भी  सदन  के  सामने कई  बार  चका है  ।  हर  बार

 यही  उत्तर  दिया गया  है  कि  योजना  विचाराधीन  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यह  योजना  कब  से

 विचाराधीन  है
 ?

 १०  दो०  भास्कर  :  इसका  सम्बन्ध  केन्द्रीय-सरकार के  विभिन्न  मंत्रालयों से  है  ।  में  कुछ

 नहीं  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रौढ़  कितना  समय  लगेगा  कौर यह

 नहीं
 कि

 पहले  कया  किया  गया  है
 ?

 श्री qo  ato  भास्कर  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  राज्य  पुनर्गठन के  बाद  हम  यह॒
 जानने

 के
 लिये

 पग  उठा  रहे  हैं  कि  भूतपूर्व  राज्यों की  राजधानियों  में  कितना  स्थान  मिल  सकता है  ।  राज्य-सरकारों

 को  हमें  बताना  चाहिये  कि  उनके  पास  कितना  स्थान  फालतू  है  ।  साथ  ही  हम
 केन्द्रीय  मंत्रालयों

 से

 हूँ  किवे  अपने  कौन  से  कार्यालय  वहां  स्थानान्तरित  कर  सकते  हैं  |

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :  यह  प्रश्न  राज्यों  के  पुनर्गठन के  कारण  उत्पन्न नहीं
 इस

 पर  बहुत समय  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  ने  कु  कार्यालय

 स्थानान्तरित करने  का  निर्णय  किया  है  या  नहीं  ?

 महोदय  :  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 tatt  do  वर्मा  क्या यह  सच  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकार के  कार्यालयों  ने
 दिल्ली

 से

 बाहर  जाने  का  तीब्र  विरोध  किया  है  ।  यदि  तो  उस  विरोध  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  किया

 पया है  ?

 fat  qo  Ho  भास्कर  में  माननीय  सदस्य  के  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं
 कि

 केन्द्रीय  सरकार

 विरोध कर  रही  है  ।  हमारा  मंत्रालय इस  दिशा में  भरसक  प्रयत्न कर  रहा  है  ।

 fat  जांगड़  :  मंत्री  के  सभा-सचिव ने  बताया  था  कि  विभिन्न  राज्यों  ने  ग्राम  ATTA

 ग्रावश्यकतायें  नहीं  बताई  हैं  सनौर  यह  भी  नहीं  बताया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 के  कार्यालयों

 के  लिये

 कितना  श्रावास  उपलब्ध  हो  सकता  है
 ।

 क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 ~  eat  HITZ
 राज्य-सरकारों  के

 faa  अंग्रेजी  में  ।



 ३०  १९४५६  मौखिक  उत्तर  ६३३

 नागरिकों
 ने
 केन्द्रीय

 सरकार  के  समक्ष
 निवेदन  किया है  ate  मंत्रियों  ने

 उनको  श्रीनिवासन दिया  है
 कि

 कुछ  कार्यालय  नागपुर  श्र  ग्वालियर  जेसे  स्थानों में  भेज  दिये  जायेंगे  ?  यदि  तो  सरकार कौन

 सी  निर्मित  कार्यवाही कर  रही

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  उत्तर  पहले  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  सिंहासन  सिंह
 :  जब

 से  भारत  झ्राजाद  प्पा  है  बहुत  सी  देसी  रियासतों का  हमला  हो

 गया
 तब

 से  नई  दिल्ली  में  सेक्रेटेरियेट  *  के  कितने  नये  श्राफिसेज  बने  दौर  उन  मुकामों  जो  कि

 देसी  रियासतों  से  खाली  हुये  हैं  इस्तेमाल  में  क्यों  नहीं  लाया  गया  ?

 श्री  qo  झा०  भास्कर  :  इसके  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहियें  |

 मुल्ल  अब्दुल्ला भाई  :  alae  पालियामेंटरी सेक्रेटरी  *  ने  बताया  है  कि  गवर्नमेंट  को  पता

 नहीं  है  कि  नागपुर  में  कौर  कौर  जगहों  में  कितनी  एकामोडेशन  है  ।  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या

 गवर्नमेंट  को  इसकी  इत्तिला  नहीं  है  कि  नागपुर  पहले  कैपिटलਂ  धरा  शर  वहां  पर  बहुत  एकामोडेशन है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मगर  वह  स्टेट-गवर्नेमेंट से  इत्तिला  चाहते  मेम्बरों से  नहीं  |

 TITH  कारखाने
 +

 श्री  दी  च  शर्मा  :

 TFERY.  श्री  राम  कृष्ण  :

 विश्वनाथ  रेड्डी  :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क
 ी

 )  नंगल  कौर  निवेली  में  उर्वरक  के  उत्पादन हेतु  स्थापित  की  जाने  वाली  फैक्टरियों के  सम्बन्ध

 में  कितना  कार्य  हो  चुका  कौर

 \
 ्  रासायनिक  उवंरक  वर्तमान  मांग  पूरी  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ४७  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अ्रवधि  के  अन्त  की  अ्रनुमानित  मांग  उस  समय  तक  पूरी

 होने  की  oat  है  जब  निवेली  ate  रूरकेला  स्थित  फैक्टरियां  १६६१-६२  में  पूरी  तरह  काम

 करने  लग  जायेंगी  |

 किन्तु  हाल  के  प्राक्कलन से  प्रतीत  होता  है  कि  उत्पादन  क्षमता ac  अ्रधिक  वृद्धि  करनी

 होगी ।

 TAT  राव  :  श्रीधर  रामगुडम  अथवा  बैजवाड़ा  में  प्रस्तावित  उर्वरक  फैक्टरी  की

 क्या  स्थिति  है
 ?

 पति  सती दा  चन्द्र  :  जब  तौर  उनचना  फैक्टरियां  स्थापित  की  जायेंगी  तो  इन  स्थानों  पर  विचार

 किया  जायेगा  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।

 १.  २.  सचिवालय

 ३.  माननीय  स्थान

 राजधानी



 ६३  मौखिक  उत्तर  दा क्र वार  २०  ZEXS

 दिल्ली  में  दुकानों  का  आवंटन

 1*६६६.  श्री  बे लाय घन  :  नया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  दिल्ली  में  प्लेजर  गाडन  मार्के  की  दुकानें  आवंटित  कर  दी  गई  कौर

 यदि  तो  आवंटन  किस  झ्राघार  पर  किया  गया  है
 ?

 मंत्री  सेहर  चन्द  खन्ना )  जी  कुछेक  को  छोड़कर ।

 लाजपतराय मार्केट  के  उपयुक्त  स्टॉल  होल्डर्स  कौर  एसप्लेनेड रोड  के  उन  इने-गिने

 स्टॉल  होल्डर  को  दुकानों  का  alder  भ्र स्थायी  रूप  से  किया  गया  है  जिनके  स्टॉल  से  मार्केट  कं  दृश्य

 अथव  माग  में  बाधा  उत्पन्न  होती  है  ।

 श्री  वेलायुद्ध  :  प्लेजर  गार्डन  माकट  में  कितनी  दुकानें  आवंटित  की  गई  हैं  कौर  इनका  प्राचीन

 क्या  लाटरी  डाल  कर  किया  गया  था  प्रिया  उनके  वितरण  का  क्या  उधार  था
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मेंरा  विचार  है  कि  नये  मार्केट  में  दुकानों  की  संख्या  ४०० से  कुछ

 अधिक है  ।  लगभग  ३७१  दुकानें  ग्रावंटित  की  जा  चकी  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  लाटरी  डाली  गई  थी  अथवा  किसी  अरन्य

 विधि  का  उपयोग  किया  गया  था  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  इसके  लिये  मैं  पुराने  लाजपतराय मार्केट  का  उल्लेख  कर  दूं  ।  हम  इसे

 गिरा कर  नये  सिरे  से  बना  रहे  इसका  निर्माण  तीन  निश्चित  श्रवस्थाश्नों में  विभक्त  है
 ।

 हम  इन  लोगों  को  वहां  से  हटाकर  नये  मार्केट में  रखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि  उनके  व्यापार
 म

 गड़बड़ी  न  हो  ।  जसा  मेंने  कहा  अस्थायी  आधार  पर  है  ।

 श्री  वेलायुधन  :
 मेरा  प्रश्न  यह

 है  कि
 दुकानों  के  आवंटन  का  कया  आधार  है--सामने  को  कतार

 अथवा  पीछें  की  कतार--क्या कोई  लाटरी डाली  गई  थी  कि  श्रमुक  दुकानदारों  को  च्  विभाग

 दिया  क्या  लाटरी  डालने  के  लिये  कोई  दंडाधीद  नियुक्त  किया  गया  था  ate  क्या  शरणार्थियों

 से

 इस  प्रकार

 की

 कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  लाटरी  समूचित  रूप  से  नहीं
 डाली  गई  है  अथवा  इसमें

 कोई  गोलमाल  किया  गया  था ?

 tat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  आवंटन  राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  है  कौर  यह  दिल्ली

 सरकार  द्वारा  किया  गया  था  ।  यदि  माननीय  सदस्य  पूर्वसूचना  दें
 तो  निस्सन्देह ही  इसका  उत्तर  दिया

 जायगा

 श्री  बेला यु धन
 :  एसप्लेनेड

 रोड  प्रौढ़  लाजपतराय  मार्केट  में  दुकानों
 की  दोनों  कतारों  के

 क्या  इन  दोनों  मार्केट  में  कुछ  व्यक्तियों  के  हितों  की  भ्रवहेलना  करते  हुये  नये  दुकानदारों को  भी

 प्लेजर  गाडन  में  दुकानें  दी  गई  हैं
 ?

 शनी  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  की  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  क्योंकि  हमा
 रे

 पास  दूकानों  की  संख्या  कम  है  प्रौढ़  दावेदार  बड़ी  संख्या में  हैं  |  परन्तु  यदि  किसी  निश्चित  मामले  के  बारे

 Site  दी  चह  ती  मैं
 इसकी

 जांच  करूंगा
 ।

 थ-णणकााु a ee

 मूल  wast में  ।



 ३०  PRXG  ट्ट

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इंजीनियरों  का  प्रशिक्षण

 1*६३  श्री  स०  चल  सामन्त  :  क्या  श्रीवास  और  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कितने  कार्यपालक  इंजीनियरों  शर  सहायक  इंजीनियरों  को  सन्  PEAS UY  से  कभी

 तक  परिसीमन  तौर  मजदूर  प्रतिकर  से  सम्बन्धित  लेखा  शर  विधि  के  सिद्धांतों

 का  प्रशिक्षण  दिया  गया  है

 )  प्रशिक्षण के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया  गया  और

 उनमें  से  कितनों  ने  परीक्षा  पास  की  ate  कितने  नये  पदों  पर  लगाये गये  हैं  ?

 श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  पू०  दो०

 (१)  लेखा का

 205 कार्यपालक  इंजीनियर

 सहायक  इंजीनियर  Yoo

 (२)  विधि  प्रशिक्षण

 कार्यपालक  इंजीनियर  205

 लेखा  ate  विधि  का  प्रशिक्षण  इस  विभाग  से  सम्बद्ध  वित्तीय  सहायक  कौर  स्थायी

 वकील के  व्याख्यानों  द्वारा  किया  गया  था  |  इस  वर्ष  यह  व्यवस्था  बंद  कर  दी  गई  है  प्रौर  अधिकारियों
 को  अरब  तैयारी करनी  पड़ती  है  ।

 (१)

 कार्यपालक  इंजीनियर  gy

 (२)  लेखा

 कार्यपालक  इंजीनियर  AR

 सहायक  sa ol है  ह  ह  | कि क  १२७७

 उनको  नये  पदों  पर  नौकरी  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकि  ये  परीक्षा यें  इस  विभाग  के  अधिकारियों

 के  लिये

 बिहार  में  उच्च  शाक्ति  वि संवाहक  कारखाना

 T* Eve  श्री  नागेदवर  प्रसाद  सिन्हा  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बिहार  में  एक  उच्च  शक्ति  विसंवाहक  कारखाना  खोलने  प्रस्ताव  भ्र ौर

 यदि  तो  किस  जगह  कौर  किस  जिले  में
 ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  हां  ।  २,०  टन  उच्च  शक्ति  विसंवा

 स्नान  क॑  कारखाने को  खोलने  की  बिहार  सरकार  की  योजना  स्वीकार कर  ली  गई  है  ।

 a (a)

 GAA RY CAT - Waa Al
 देय ae  es

 fat  ग्रंग्रेजी

 High  tensio  1  insulator



 ्  लिखित  ३०  REUSE

 विदेशों  में  इंजीनियरों  का  प्रशिक्षण

 |
 सरदार  इकबाल  सिंह : Trays.  4

 सरदार  :

 कया  भारी  उद्योग  मंत्री  १२  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  एक

 कं  उत्तर  के  सम्बन्ध  म॑  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोलम्बो  योजना  के  ena  wa  उद्योगों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  लिये  विदेश

 भज
 जानें  वालें  उम्मीदवारों का  चुनाव  श्री  तक  द्झझ्ा

 यदि  हुमा है  तो  उनके  चुनाव  का  आधार  कया  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  म०  स०  नहीं ।

 sea  ही  नहीं  उठता  है  ।

 वियतनाम

 1*६४६९  श्री  श्रीनारायण  दास  कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणी  वियतनाम  की  नई  सरकार  ने  जिनेवा  समझौते  की  शर्तों  और  अनुबन्धों
 को

 श्रपनाने
 के

 सम्बन्ध  में  कोई  राय  व्यक्त  की

 यदि की  तो  उसके  पहले  के  रुख  में  क्या  कुछ  फेर  बदला  हुमा  है
 ?

 कायें  उपमंत्री  अनिल  कु ०  श्र  दक्षिणी  वियतनाम

 की
 सरकार  आयोग

 को
 प्रभावपूर्ण  सहयोग  बने  को  तैयार  है  परन्तु  वह  जिनेवा  समझो  को  की

 जिम्मेदारी  तक  पर  लेने  के  लिये  तेयार  नहीं  है  कि  वह  उसकी  हस्ताक्षर  कर्ता  नहीं  थी

 संगनेशियस  निकालने  का  संयंत्र

 Xo  श्री  स०  Fo  राम स्वामी
 :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मेट्र  बांध  स्थित  एलुमिनियम  संयंत्र  के  साथ  एक  मैगनीशियम  निकालने का  संयंत्र

 लगाने  का  प्रस्ताव है  जो  कि  सलेम  के  मैगनीशियम  स्थल  से  मैगनीशियम  धातु

 भारत  में  मैगनीशियम  धातु
 की

 आवश्यकता  कौर  तत्सम्बन्धी  प्रयोजन  कया

 मेंगनेशियम  की  प्रति  टन  क्या  कीमत  है  कौर  उसके  निर्यात  की  क्या  संभावनायें
 हैं

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  Ho  Ho  नहीं  ।

 मैगनीशियम  धातु  की  देश  वर्त्तमान  आवश्यकता  ५०  टन  प्रतिवर्ष है  ?  इस
 धातु

 का

 उपयोग  मैगनीशियम  की  एक  ऐसी  हल्की  मिश्र  धातु  बनाने  के  होता है
 जिसका

 वायुयान  उद्योग  में  बहुतायत  से  उपयोग  होता  है  कौर  इसका  उपयोग  धातु  कार्मिक  कार्यों  में  प्रयास  को

 धातु  में  बदलने  के  लिये  तथा  प्रतिरक्षा  सेवाओं  में  भड़काने वाली  चीजों  के  लिये
 भी  होता  है  |

 डले के  रूप  में  इस  धातु  की  कीमत  लगभग  ३,५००  रुपये  प्रति  टन  है
 ।  चूंकि  देश  की

 आवश्यकता ही  पूर्णतया  आयात से  पुरी  हो  रही
 निर्यात  का

 met  ही  नहीं  उठता
 |

 OO

 मूल  ait  में में  ।
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 मद्रास  राज्य  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाना

 1६४५१.  श्री  बाल  कृष्णन  :  कया  आवास ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  मद्रास  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  में  गंदी  बस्तियों  को  हटाने  तथा  उनका  सुधार  करने

 के  लिये  कोई  पुनरीक्षित योजना  भेजी  है  ;  भर

 यदि  भेजी  तो  मद्रास  सरकार  द्वारा  भेजी  गयी  योजना की  विस्तृत  बातें क्या  हैं  ?

 |  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  Go  Ro  :  हां
 राज्य-सरकार

 नें  गंदी  बस्तियां  हटाने  की  केन्द्रीय  योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुये  गंदी  बस्तियां
 हटाने

 का  प्रस्ताव भेजा  है  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ४८]

 लौह-मैंगनीज  संयंत्र

 1*६५२.  श्री  तुलसी  दास  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  1  करेंगे  कि

 देश  में  लौह-मैंगनीज  संयंत्र  स्थापित  करने  की  विभिन्न  योजनायें  के  क्रियान्वित  करने  में

 कितनी  प्रगति  हुई  है

 क्या  संयंत्र  स्थापित  करने  में  प्रगति  संतोषजनक  है  ;  कौर

 क्या  अतिरिक्त  एककों  की  अ्रनूज्ञप्तियां  देने  का  विचार  है
 ?

 गंभारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  तथा  लौह-मैंगनीज तैयार  करने  के  लिये
 3  फर्मों  भ्रनुज्ञप्तियां

 दो  गई  हैं  ।  इनमें  से  ६
 ने

 धन  कार्यवाही  की  है  ।  कौर  उनके  द्वारा की
 गई  प्रगति  सामान्यतया  संतोषजनक  है  |

 REGO  तक  प्राप्त को  जाने  वाली  AST  क्षमता  2 Go,00¢ fq x MIT टन  है  भर  तक

 2,233,500  को क्षमता के  लिये  श्रनज्ञप्ति  दे  दी  गई  है  ।  शेष  क्षमता के  जैसे-जैसे  प्रस्वेदन  पत्र

 नात  रहेंगे  वैसे-वैसे  उन  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  का  दौरा

 1६५५.  श्री  गाडिलिंगन  गौड़
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  ने  भारत  आना  स्वीकार कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  दौरा  कब  होगा
 ?

 वैदेशिक-को  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  )  तथा  नेपाल  क  प्रधान  मंत्री

 न  भारत
 मान  fiber  सीकर  कर  लिया  वट

 ह  Fe  १ PON  gus —  को  रहे  हैं  शर  इस  देश
 में  लगभग

 १
 ७  दिन  तक  रहेंग े।

 किसानों  के  लिये  बुलेटिन

 oh  (  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 श्री  देवगन Feu

 श्री  कामत

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आकाशवाणी  से  किसानों  के  लियें  जो  बुलेटिन
 प्रसारित  किये  जाते हैं

 उसकी  मुख्य-मुख्य
 बातें

 क्या  होती
 है

 हं
 ?

 एव

 paar  अंगे अंग्रेजी  में में  ।
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 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  किसानों  के  मौसम  के  समाचारों  में

 मौसमी  फसलों  के  लिये  मौसम  को  ध्यान  में  रखते  हुये  प्रबल  ३६  घंटों के  लिये  जिलावार  मौसम की  हालत

 बताई  जाती  है  कौर  साथ  ही  अगले दो  दिनों के  लिये  भी  मौसम  की संभाव्य  स्थिति  बताई  जाती  है  ।

 दक्षिण  पटेल  नगर

 1६४९.  श्री  टेक  चन्द  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  २८  १९५६  के  तारांकित  संख्या

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दक्षिण  पटेल  नगर  में  ईटों  के  भुट्टों  तथा

 गढ़ों  के
 कारण  नीची  जमीन में  बनाये गये  ३६  मकानों की  बुनियादों  को  गहरी  तथा  चौड़ी

 क  ने
 में

 कितना  अतिरिक्त  व्यय  हुआ  ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध  संख्या  el

 निर्यात  dada  परिषद्

 को  मु०  इस्लामुद्दीन  :
 1६६०.

 श्री  तुलसी  दास

 क्या  वाणिज्य  तथा  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  २८  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 QYI0 HICH के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  इस  वर्ष में  स्थापित की  जानें

 वाली  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  में  से  कोई  परिषद्  स्थापित  की  है  ?

 मंत्री  wa  चमड़े के  सम्बन्ध  में  निर्यात  संवर्धन

 सम्बन्धी  परिषदें  स्थापित  की  गई  हैं  ।  लाख  तथा  खेल  के  सामान  के  बारे  में  निर्यात  संवर्धन  परिषदें

 शीघ्र  ही  स्थापित  की  जायेंगी  ।

 डी०  डी०  ठी ०  का  कारखाना

 शी  कृष्णाचाय  जोशी  :

 श्री  राम  कृष्ण  : 1६६४.
 {

 व्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भूतपूर्व  ब्रावतकोर-कोचीन  राज्य  में  डी०  डी०  Tho  का  कारखाना
 खोलने

 का  निर्णय  कर  लिया  है  ;  wiz

 यदि  तो  यह  कब  खोला  जायेगा
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  हां
 ।

 mare कि  kya h Weg A के  मध्य  में  वहां  उत्पादन  शुरू  हो  जायेगा
 |

 कपड़े  का  श्रम्यंडा

 1६६७.  श्री  विभूति  मिश्र  :  वाणिज्य  तथा  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कपड़े  के  श्रभ्यंश  बढ़ाने  तथा  विभिन्न  खंडों  में  बाढ़-पीड़ित  क्षेत्रों
 के

 लिये

 कीमतें  घटाने  की  कोई
 विशेष  योजना

 बनाई
 ak

 बाएं मूल  अंग्रजी  में  ।
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 यदि  तो  झ्र  rye  कितने  प्रतिशत  बढ़ाये  जायेंगे  र  कपड़े  की  कीमतों  में  कितनी  कमी

 होगी
 ?

 व्यापार  मंत्री  :  कोई  विशेष  योजना  नहीं  बनाई गई  है

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पूर्वे  उद्योग  सम्बन्धी  समिति

 (  श्री  तुलसी  दास

 T*¢eca  श्री  अनिरुद्ध सिह  :
 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  हय  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  इस्पात  पुनर्लेखन  उद्योग  विकास  सम्बन्धी  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  श्र

 यदि  तो  कब  तक  प्राप्त  होने  की  राशा  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०
 :  नहीं

 '

 १९५६  के  yea  तक  ।

 मोटर  साइकिलों  का  निर्माण

 1६६८  श्री  Go  नायर  :  क्या  वाणिज्य  और  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  रायल  एन फील्ड  मोटर  साइकिल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  भारत  में  मोटर  साइकिलें

 बनाने  का  काम  प्रारम्भ  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  उपक्रम  भारतीय  पूंजी  से  बनाया  गया  कौर

 यदि  तो  इसमें  भारतीय तथा  विदेशी  पूंजी  का  कितना  अनुपात है  ?

 व्यापार  मंत्री  :  ae  मैसर्स  एन फील्ड  इंडिया  मद्रास

 ने  ब्रिटेन  की  मैसेज  एन फील्ड  साइकिल  कम्पनी  लिमिटेड  के  सहयोग  से  रायल  एन फील्ड  मोटर  साइकिलें

 बनाना  प्रारम्भ कर  दिया  है
 ।

 (7)  साधारण
 में

 अब
 तक  भारतीय  तथा  विदेशी  पूंजी  में  ek  का  अनुपात है  ।

 व्यापार  चिन्ह  जांच  समिति

 ठाकर  युगल  किशोर  सिह  :

 T* R90  f  श्री  वीर स्वामी  :

 श्री  राम  कृष्ण :

 क्या  वाणिज्य  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  व्यापार  चिन्ह  जांच

 समिति  के  प्रतिवेदन
 की

 श्री  तक  कहां  तक  जांच  की  जा  चुकी  है  ?

 व्यापार  मंत्री  करमरकर  )  :
 व्यापार  चिन्ह  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक

 विशेष
 कार्यायुक्त  पदाधिकारी  ने  जांच  की  थी  |  इसके  समिति  की  सिफारिशों  तथा  उन  पर  विशेष

 कार्य  पदाधिकारी  के  विचारों
 का  पुनरीक्षण  उच्च  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  ने  किया  था  ।  समिति

 च» न  न्यायाधीश |
 2

 विचारों  eee  ee एग
 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 शर  व्यापार  चिन्ह  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  विशिष्ट  प्रस्ताव  बनाये  गयें  हैं  ।  यह  प्रस्ताव

 देवा  के  वाणिज्यिक  संगठनों  को  उनके  विचार  जानने  के  लिये  परिचालित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 अखबारों  कागज  के  कारखानें

 Tke  Lf  सरदार  इकबाल  fag  :
 ७१

 सरदार  श्रकरपुरी  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  द्वितीय
 पंचवर्षीय

 योजना  में

 देव  में  अखबारी कागज  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  शंकरनगर  में  अखबारी  कागज  FT

 एक  कारखाना  बनाने  का  विचार है  जिसकी  वारिक  क्षमता  ३०,०००  टन  कागज की  होगी  |  समय

 पर  क्षमता  बढ़ाने  के  yea  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 निष्क्रिय  सम्पत्तियां

 1*६७९२  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी है  बम्बई  राज्य  में  कितनी  ही  निष्क्रिय  सम्पत्तियां  हैं  जिन

 पर  श्रनधिक्ृत  रूप से  किया न्  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  के  भ्र भि रक्षक  विभाग नें  इन  पर  कब्जा
 नहीं  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि कुछ  मामलों  में  यह  सम्पत्तियां  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दे  दी

 गई  थीं  इन  व्यक्तियों  ने  उसके  लिये  निर्धारित  धन  भी  जमा  कर  दिया  था  परन्तु  फिर  भी  उनको

 प्रभी  तक  उनका  कब्जा  नहीं  मिला  है  ;

 क्या इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  कौर  आदेश  जारी  किये

 (
 =

 )  यदि  at,  तो  यह  area  किस प्रकार के  हैं  ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  कौर

 समस्त  बम्बई
 राज्य में  १

 १९५६  तक  निष्क्रिय सम्पत्ति  के  अनधिकृत  रूप से  कब्ज ेके  १४०  मामले  १३४  मामले
 गोधरा

 के  हैं  जहां  उपद्रवों  पश्चात  १६४८  में  जो  व्यक्ति  बेघरबार  के  हो  गये  उन्होंने इन  मकानों  पर

 कब्जा कर  लिया  था  ।  सामान्य  नीति  के  अनधिकृत  कब्जे  को  नियमित  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  आठ  वर्ष  के  पश्चात्  इनको  वहां  से  निकालना संभव  नहीं  है  ।
 बम्बई

 में  भ्रनधिकृत  कब्जे  के
 ६

 मामले  हैं  उनमें  से  पांच  का  कब्जा  नज लेने  पर  महानिरीक्षक  श्रथवा  उच्च-न्यायालय  ने  रोक  लगा

 are

 इस  प्रकार  का  एक  मामला था  परन्तु जिस  व्यक्ति  को  यह
 सम्पत्ति  आवंटित  की

 गयी  थी  अरब  उसे  कब्जा  दिला  दिया  गया  है  |

 नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 प्रशिक्षण  तथा  रोजगार  सेवा  संगठन  समिति

 1*६७३.  श्री  बंसल :  नया  श्रम  मंत्री  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार सेवा
 संगठन  समिति  की  उन  मुख्य

 सिफारिशों  के
 ब्योरे

 का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  जो  लागू  की  गई

 a = ्
 ह

 ———

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 tara  मंत्री  खंभा  :  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार  सेवा  संगठन  समिति  की  उन  मुख्य

 सिफारिशों  के  ब्योरे  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 जो

 लागू  की  गयी  हैं  ।

 परिशिष्ट
 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५०]

 डाक  तथा  तार  विभाग  का  संग्रहालय

 1*६७४.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  २  १९५६  को  पुछ  गये  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ६६८  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय डाक  तार  विभाग  के  संग्रहालय की  स्थापना के  बारे  में  कोई
 fr

 किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 गंसंचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर  )
 :  कौर  डाक  तथा  तार  के  संग्रहालय

 की  स्थापना के  प्रदान  पर  बहुत  fey  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  झ्र भी  ag  नहीं  बताया जा  सकता

 है  कि  निर्णय  क्या  होगा  ।

 डालमिया  नगर  में  सीमेंट  का  कारखाना

 ACL @  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देहरी-ईरान-सोन  के  सीमेंट  के  कारखाने  में  उत्पादन  शुरू  हो

 गया है  ;

 कारखाने का  दैनिक  उत्पादन  क्या  है  wie  उसे  भ्रमित  से  af  कितना  बढ़ाया  जा

 सकता  है  ;  शौर

 वहां  जो  सीमेंट  तैयार  किया  जाता  है  वह  किस  तरह  का  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  Ao  स०  att

 माननीय  सदस्य  का  मतलब  शायद  डालमिया  नगर  में  बने  प्रयोग  सीमेंट लि०  के  नये

 कारखाने से  है  ।  इस  कारखाने में  इस  समय  करीब  ५४५०  टन  सीमेंट  हर  रोज  बनता  है  ।  जो  लाइसेंस

 दिया  गया  उसके  अ्रनुसार  इस  कारखाने  की क्षमता साल  में  2,590,000 cq टन  प्रयास  करीब  ८५०

 टन  सीमेंट  प्रतिदिन  बनाने  की  है  ।  इस  उत्पादन  क्षमता  को  भी  बढ़ाकर  ४,६०,०००  टन  सालाना

 कर  लेने  की  शभ्रनुमति  इस  फर्म  को  दे  दी  गई  है  ।

 इस  कारखाने  में  बना  हनना  सीमेंट  के  कराई  एस०  एस०  २६९ਂ  स्पेसिफिकेशन

 के  ग्रनुसार  होगा  |

 स्नेहक  तेल

 1*६७६.  श्री  पृ०  नायर  :  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  योजना  स्नेहक  तेल  की  प्रतिवर्ष  की  कितनी  श्रावस्यकता  होगी  ;

 तेल  शोधनशाला  की  स्थापना  की  बातचीत  के  समय  किन  कारणों  से  स्नेहक  तेल

 तथा  पैट्रोलियम  कोक
 को  इनमें  शामिल  नहीं  किया  गया  था  ;  कौर

 ~  ब
 क्या  भारत  सरकार के  पास  निकट  भविष्य  मं  ददा |  में  स्नेहक  तेल  बनाने की

 योजना है  ?
 eee  द

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 1  उत्पादन  उपमंत्री  सती  PEXS—UI  में  ग्रीस  तथा  स्नेहक  तेल  की  वार्षिक

 अनुमानित  आवश्यकतायें  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिदिष्ट

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५१]

 तथा  rr मोटरों  का  मिट्टी  का  डीजल  घायल  AUS  i  में  जलने  वाले  तेल  के

 उत्पादन  को  प्राथमिकता  दी  गई  थी  ।

 स्नेहक  तेल  उत्पादन  की  संभावनाश्रों  की  देश  की  तेलशोधन क्षमता  बढ़ाने  को  नई

 योजनाश्रों  के  साथ-साथ  होगी  |

 श्रफ्रोका  में  भारतीय

 1४७२.  श्री  राम  कृष्ण  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 श्रमिक  देशों  में  से
 प्रत्येक

 देश  में
 कितने  भारतीय हैं  ;  कौर

 वें  कौन-सा  पेशा  करते  हैं  ?

 उपमंत्री  अनिल  कु ०  श्र  यथासंभव  उपलब्ध

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  feat  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या  ५२]

 काम  दिलाऊ  दफ्तर

 1४७३.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पुनर्गठित  पंजाब  में  इस  वर्ष  कितने  अतिरिक्त  काम  दिलाऊ  दफ्तर  खोले  कौर

 वे  किन-किन  क्षेत्रों  में  खोले  जायेंगे  ?

 कम  मंत्री  खं डू भाई  :  दो  |

 पंजाब  में  भटिंडा  aye  यमुनानगर  में  ।

 श्रफगातिस्तान  के  साथ  व्यापार

 1४७४.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  झर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  १२  PEXS

 को  पूछे गये  अतारांकित प्रदान  संख्या  १७३७  के  सम्बन्ध में  यह  बतानें की  कृपा  करेंगे कि  अफगान

 सरकार  द्वारा  भारतीय  व्यापारियों  के  विरुद्ध  भेदभाव  के  सम्बन्ध  में  भारत-अ्रफगान  वाणिज्य  दिल्ली

 कौर  भारत-विदेशी  वाणिज्य  मंडल  अमृतसर  के  श्रम्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर )  वह  शिकायत जो  भारत  में  श्रायात  के  सम्बन्ध  में  दूर

 हो  गयी  है  ।

 बागान  जांच  समिति

 श्री  राम  कृष्ण

 श्री  दी०  चे  शर्मा

 1४७१.  श्री  तुलसीदास  :

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी :

 श्री हेम  राज  :

 क्या  वाणिज्य  और  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या
 सरकार

 नें  बागान  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  तब  से  विचार  किया  शौर

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  उस  पर  कया  निश्चय  किया  गया  है  ?

 व्यापार  मंत्री  :  कौर  बागान  जांच  समिति  के  चाय  सम्बन्धी

 प्रतिवेदन  का  अरन्य  उत्पादक  चाय  aris  के  परामर्श  से  परीक्षण

 हो  रहा  है  ।
 प्रभी  तक  कोई  निश्चय  नहीं  किया

 गया

 आयोग ने  कहवा  के  सम्बन्ध में  अपना  प्रतिवेदन all  हाल  में  प्रस्तुत  कर  दिया है  तर  उसका

 प्रारम्भिक  परीक्षण
 कभी-कभी  प्रारम्भ  हुआ  है  ।

 रबड़  के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रयोग  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाना  कभी  बाकी  है  ।

 सिलाई  की  मशीनों  का  निर्यात

 T¥i9g.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  चालू  वर्ष में  we  तक  सिलाई  की  कुल  कितनी  मशीनों  का  प्रत्येक  देश  को  निर्यात  किया

 गया है  ?

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर  :
 श्रावक  जानकारी  उस  विवरण  में  दी  हुई  है  जो  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५३  |

 काम  दिलाई  बीकानेर

 1४७७.  शी  कर्मी  सिंह  जी  :  क्या  श्रम  मंत्री  १४  १९५६  को  पूछे  गये  ग्र तारांकित  प्रशन

 संख्या  ३८५ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९५६  से  ३०  १९५६  के  बीच  कितने  व्यक्ति  बीकानेर  काम

 दिलाऊ  दफ्तर  )  में  पंजीकृत  किये गये  हैं  ;

 अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  काम  दिलाया  गया  शौर

 ऐसे  कितने  पंजीकृत  व्यक्ति हैं  जिन्हें  RENE  में  एक  waar  भी  नहीं  दिया  गया  कौर

 उसक  क्या  कारण  हैं
 ?

 jam  मंत्री  dears  :  Bi RRZ  1

 R98

 यह  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हरी  चाय  का  बाजार

 1४७८.  श्री  हेम  राज  :  क्या  वाणिज्य  शर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अफगानिस्तान  में  हरी  चाय  के  बाजार  की  ददश्ाश्रों  का  करने के  लिये

 अफगानिस्तान  में  एक  शिष्टमंडल  भेजने  के  चाय  बागान  मालिकों  की  सेवा  कौर

 कांगड़ा
 घाटी  छोटे चाय  उत्पादकों की  संधा  की कौर से  सरकार  को  कोई  शभ्रभ्यावेदन  प्राप्त  5.0

 > द  |

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 व्यापार  मंत्री  हां  ।

 चाय  बोर्ड  जो  चाय
 उद्योग

 की  देखभाल  कर  रहा  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिये
 एक  शिष्टमंडल  भेजने  का  निश्चय  किया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 कच्चा  कोक

 | न कपा क 1४७९.  श्री  [-- ५  Go  नायर  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  रक |  छ  वो  रेंगे  कि

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  में  सालाना  कितने  कच्चे  कोक  की  श्रावस्थकता

 का  अ्रनमान है; भक

 इसमें  से  कितना  नैवेली  लिग्नाइट  परियोजना  से  पुरा  किया  जायगा  ;  शर

 क्या  कच्चे  कोक  की  आवश्यकता पूरी
 करने

 के
 लिये

 केरल  राज्य  में  उपलब्ध
 लिग्नाइट

 का  उपयोग  करने  का  सरकार  का  बिचार  है  ?

 |  योजना के  प्रत्येक वर्ष  में  कच्चे

 कोक  की  अनुमानित  वार्षिक  मांग  निम्न  प्रकार  है  :

 aq
 c

 श्रनमानित दि  श्रावदयकता यें

 टनों  में  )

 PEYE—UY  Mak

 १६  ४७-४८  Re

 PEUs—YE  २८

 PEXE—Fo  Ree

 १६६०-६१  Zoo

 कोई  क्योंकि  वाणिज्यिक  स्तर  पर  कार्बनयुक्त  लिग्नाइट  की  ईटों  का  उत्पादन  केवल

 ZERQ  के  उत्तरार्ध में  ही  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 केरल  राज्य  में  वर कलाई  क्षेत्र  में  लिग्नाइट  निक्षेपों  का  सर्वेक्षण  कौर  उचित  ढंग  से  कणों

 बनाने  का  काम  भारतीय  भूतत्व  सर्वेक्षण  के  PEXS—XY  के  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है
 ।  यदि

 सर्वेक्षण  आशाजनक  सिद्ध  हो  तो  विस्तृत  खोज  की  जायेंगी  और  इन  निक्षेपों  से लाभ  उठाने  की  वांछनीयता

 और  उसके  अ्राथिक  सिद्धांतों  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  करना  संभव  होगा  |

 संदिल  taf

 1४८०.  श्री  वें०  प०  नायर  :
 क्या  भारी  उद्योग

 मंत्री  सभा-पटल पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  संश्लिष्ट  औषधियों  के  निर्माण  की  नवीनतम  स्थिति  निम्न  व्योरे  सहित  दी  गई  होः

 भारत  में  (१)  प्रमुख  मूल  कार्बनयुक्त  (२)  मध्यवर्ती  उत्पादों  शौर  (३)

 उपान्त  उत्पादों  से  कौन-कौन-सी  संश्लिष्ट  औषधियाँ  तैयार  की  गई  शर

 उपर्युक्त  (१)  कौर  (२)  मद  में  से  प्रत्येक  प्रकार
 की  औषधियाँ  कितनी  मात्रा में  तैयार

 की  गई  हैं  ?

 तथा  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रखा

 व्यापार  मंत्री  करमरकर  )

 जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५४ |

 डाक  के  डिब्बे

 1४८१.  ठाकुर  युगल  किशोर सिंह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 इस  समय
 प्रत्येक

 खंड  में  डाक  के  कितने  feet

 मूल  wast  में  ।
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 वह कार्यक्रम क्या  है  जिसके  अनुसार
 डाक

 के
 छोटे  डिब्बों  को  या  तो  बड़ा  कर  दिया

 नायें गा  शारिवा  उनके  स्थान  पर  बड़े  डिब्बे  चलाये  AK

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  मानक  अथवा  नमूना  निश्चित  किया  गया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :

 पश्चिम  रेलवे  २० (2)

 (2)  पूर्वी  रेलवे
 द

 (2)  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  २६

 (vw)  उत्तर  tad १.1  SST  २१ ध

 (4)  मध्य  रेलवे  Qs

 (६)  पूर्वोत्तर  रेलवे  ११

 (७)  दक्षिण  रेलवे  ११

 योग  १२३

 PEYR—-LY  २० |  इस  कार्यक्रम  में  शीघ्रता

 PEXV—US  १६ |
 करने  की  सम्भावना  पर

 PXS—KE
 स  oe

 विचार
 किया  जा  रहा  है  ।

 १६६०-६१

 _

 योग  १
 र

 रे

 एस०  Ato  डाक  का  डिब्बा  र  सार

 एस०  एच०  डाक  का  डिब्बा  I-32

 एस०  ato  डाक  का  डिब्बा  3-¥  ो

 एस०  डब्ल्यू
 ०  डाक का  डिब्बा  q-9  कठ

 एस०  डब्ल्यू०  १/२  डाक  का  डिब्बा  8-८

 बोगी  डाक का  डिब्बा  €-?  ०  ह

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  उत्पाद

 १४८२.  ठाकुर  युगल  किशोर  fag  :  क्या  श्रीवास  शोर  सम्भरण  मंत्री  सम्भरण

 कौर  उत्सर्जन  महा-निदेशक  द्वारा  PEAX—YE  में  बिहार  से  प्रत्येक  प्रकार  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  का

 कितने  मूल्य  का  उत्पाद  क्रय  किया  गया  इसका  ब्योरा  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्रीवास  कौर
 सम्भरण  मंत्रो  के सभासचिव  हू ५  go  :  सम्भरण  और

 उत्सर्जन  महानिदेशक  प्रचार  करके  प्रतिद्वंदिता  के  आधार  पर  टेण्डर  द्वारा  मूल्य  कथन  मांगने  के

 Geared  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  उत्पादों  के  लिये  श्रादेश  देता है

 बिहार  में  FELU—UE  में  सम् भरण  कौर  उज्जैन  महा-निदेशक  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के

 उत्पादों  के  लिये  कोई  area  इस  कारण  नहीं  दिया  था  कि  उस  समय  तुलनात्मक  झ्राधार  पर  टेण्डर  नहीं
 ba

 अय  |
 a

 अंग्रेजी  में  ।
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 रुस  से  हवाई  जहाज  खरीदना

 श्री  दी०  चं०  शर्मा
 |

 श्री  गिडवानी
 Tea. < <

 {  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 देवेन्द्र  नाथ
 सर्मा

 :

 क्या  संचार  मंत्री  २१  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १६४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  रहो  रोशन  के  इस्तेमाल  के  लियें  सरकार  ने  रूस  से

 तक  कुछ  हवाई  जहाज  खरीदे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  इस्तेमाल

 के  लिये  रूस  से  कोई  हवाई  जहाज  इस  कारण  नहीं  खरीदा  गया  कि  प्रविधिक  सम्बन्धी  पूरे

 aps  wat  हमें  प्राप्त नहीं  हुये  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम

 श्री  बंसल  :

 श्री  दो ०  फार्मा
 |

 by
 श्री  तुलसी  दास

 ||  4  डा०  राव
 श्री  मोहन  राव

 श्री  नाथ  रेड्डी :

 क्या  वाणिज्य  wie  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार निगम  के  बनने से  लेकर  अब तक  कुल  कितने  मूल्य  के  पक्के
 संविदा

 किये  गये

 4
 va  तक  कुल  कितने  मूल्य  के  संविदा  पुरे  हो  गये  शौर

 इन  संविधानों  की  देंशवार  कौर  वस्तु वार  अलग-म्लान  संख्या  कितनी  है  ?

 मंत्री  :  29, FG, 9%, YOU  रुपये
 |

 2,038, %0, 833  रुपये  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  waar  संख्या  ५५ |

 कछ  पदाधिकारियों  को  बिना  किराये  का  निवास  स्थान

 1४८५.  श्री  बेलायुधन  :  क्या  श्रीवास  शौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  से  नियमित  रूप  से  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  कुछ  कर्मचारियों  को

 बिना  किशोर  सुसज्जित  मकान तथा  अन्य  भत्ते  देने  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  मंत्रियों  के  समकक्ष

 समझा  जाता  कौर

 यदि  तो  वे  लोग  कौन
 से

 हैं
 ?

 श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभासचिव  प्०  ao  तथा

 कुछ  उच्च  जैसे  योजना  आयोग  के  उप-सभापति  शौर  केन्द्रीय  समाज

 कल्याण  बोर्ड  के  वित्त-प्रयोग  के  सभापति  तथा  समवाय  विधि  मंत्रणा  बोर्ड  के  सभापति---को

 fat  किराये  का  सुसज्जित  निवास  स्थान  रियायत  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  उनको दौरे
 के

 समय

 re nn
 यात्रा  और  दैनिक  भत्ते  के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  भत्ता  नहीं  मिलता  |

 ह  epee  See  कल er

 | मल  ग्रेजी
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 भारत-लंका  विमान-करार

 t
 ४८६.  श्री०  दी०  चल  फार्मा  :  क्या  संचार

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-लंका  विमान-करार  के  पुर्निवचार  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  अन्तिम  रूप  सें

 निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि
 तो  वे  प्रस्ताव  क्या  है ं?

 भारत-लंका  विमान  परिवहन  करार संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज

 पर  पुर्निवचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विदेशों  से  वाणिज्यिक  लेन-देन

 ४८७.  डा०  राम  सुभग  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  ate  उपभोग-वस्त  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  पश्चिमी  गोले  तथा  यूरोप  के  किन-किन  देशों  के  साथ  भारतीय  रुपयों

 में  वाणिज्यिक  लेन-देन  करती  है  ?

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर )  सोवियत

 बल्गारिया  और  यूगोस्लाविया  |

 मंडी  में  सेंधा  नमक  की  खानें

 7¥ae.  Mo  दी०  च०  दार्मा  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ENE  में  मंडी  की  सेंधा  नमक  की  खानों  के  विकास-कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  are

 उस  पर  wat  तक  कितना  धन  खर्चे  किया  गया  है
 ?

 1  उत्पादन  मंत्री  क०  शव  :
 pays  से  कभी  तक  कोई  भी  भूमि में  सुराख

 करने  का  कार्य  नहीं  ्  है
 |

 २,१७,४२०  रुपयें  |

 टेलीफोन ों  का  लगाना

 Poe.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  |  ह  क  ह

 PEYR—4E  तथा  PEXK—¥Y  में  प्रभी  तक  कलकता  श्र  मद्रास  में  ग्र ति रिक्त

 टेलीफोन  लगाने  के  लियें  कितने  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  हुये

 उन  स्थानों  पर  इस  समय  कुल  कितने  टेलीफोन  लगाये  जा  चुके हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  टेलीफोनों  के  लिये  REGSy ८  ५  श्रीचंदन-पत्र

 प्राप्त  हुये
 a

 PEXR—UR  at दर
 TKS a

 eee  २  a  बणा  4a  \9, O89 ?

 कलकत्ता  28, RV  ८,१६१  ESAs

 मद्रास  १,७३२  १,२६८

 क

 RE,GS4
 कल

 tusks —
 ्  o2y

 नन

 मूल  sat में  ।
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 बम्बई  RV, YoX

 कलकत्ता  :  श्र  CAE

 मद्रास  १३,६६४

 कर  8,209,844

 भारी  पानी  का  उत्पादन

 पंडित  gto  ato  तिवारी

 सरदार  इकबाल  fag fee

 सरदार  श्रकरपरी

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (# |  )  कया  सिंदरी  में  भारी  पानी  का  उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 शौर

 यदि  तों  उसके  कब  तक  उत्पादन  करने  की  ATA है

 उपमंत्री  go
 wat  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पत्र  पहुंचाना

 1४९१.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बाँसवाड़ा जिला  के  गढ़ी  से  भेजें  गये  पत्र  सागवाड़ा  में  सात  दिन  बाद

 पहुंचाये जाते

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  से  यह  सच  नहीं  है  कि  गढ़ी से  भज

 गये  पत्र  सागवाड़ा  में  सात  दिन  बाद  पहुंचाये  जाते  हैं  ।  दोपहर २-  ३०
 बजे  तक  गढ़ी  में  डाली

 गयी

 चिट्ठियां  उसी  दिन  शाम  को  ६  बजे  सागवाड़ा  पहुंच  जाती  श्र  दूसरे  दिन  ही  १२-३०  बजे  तक

 घर
 में

 पहुंचा  दी  जाती
 शर  वें  डाकियों के  द्वारा  १  बजे  तक  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  पहुंचा  दी  जाती

 हैं  ।  सागवाड़ा
 में
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 २
 ह  या

 प्रथम  श्रेणी
 मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी .....  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  वरिष्ठ

 वेतन-क्रम  के  अनसार  वेतन+  भारतीय

 च. #. न सा. व नविननविनिनिवििनििििदिििदिनविििि IT
 प्रशासन  सेवा के  पदाधिकारियों

 थ
 ् श प्रग्रज  में  ।



 ६५०  लिखित  उत्तर  ३०  PEAK

 ———  की  «ा  nn  a  ee

 ee  माता  हान

 को  रुपये  प्रतिमास  का

 विशेष  अतिरिक्त  वेतन  भी  मिलता

 2  ।  के  लिये

 १  Zo0—FomkGoo—lo0o—

 ¢&oo)

 प्रथम  श्रेणी  निदेशक  ०  0०->४०-१०००-१०००-९१०४०

 QoYo—PLoo—¥Roo—VVYo = =

 प्रथम  श्रेणी  उपनिदेशक

 २००  रुपये  प्रतिमास का  विशेष  वेतन

 1.0  विभागीय  प्रमुख  ६००-४०-५८००-५०-११४०

 ह  o— ५  के  गुड़  सम्बन्धी सहायक
 सलाहकार  पू----प

 शू  ००-  ॉ  १
 नू  नक 9 द्वितीय  श्रेणी  )  मुख्य  लेखा  पदाधिकारी

 द्वितीय  श्रेणी  वरिष्ठ  गवेषणा  पदाधिकारी

 संचालक  ate  प--

 द्वितीय  श्रेणी  कार्यालय  सचिव  '४२०-  २०-००

 द्वितीय  श्रेणी  सहायक लेखा  पदाधिकारी  ३४५०-२५-६५०

 द्वितीय  श्रेणी  )  वरिष्ठ  यंत्र-इंजीनियर  सहायक

 निदेशक  शादी

 ३१४०--२१५-१४००-३०-८०० चरखा  कार्यक्रम  )

 द्वितीय  श्रेणी  सहायक  निदेशक  BWR VAX—-Loo  दक्षता

 ZomYEo

 द्वितीय  श्रेणी  उप-सहायक  लेखा  प्रति  गरी  ३२५-२५-४५००-दक्षता

 ३०-५०

 द्वितीय  श्रेणी  सम्पादक  ३२४५-२५-५१५०-दक्षता

 Zo—Yoo

 ट्रितीय  श्रेणी
 )

 गवेषणा  अधिकारी  WK—YX— Ko o—TETAT
 रोका

 —Zoo

 ३४०-३१४५०-३०-३८५८०-२३८५८०- द्वितीय  श्रेणी  इंजीनियर
 -  20.0

 QRo—PY— Yo o—TETAT द्वितीय  श्रेणी  कनिष्ठ  यंत्र-इंजीनियर

 Yo

 २२०-१  Y—¥o o—GaTAT  रोक  -२०- द्वितीय  श्रेणी  )  सहायक
 Yoo-qatdT  रोक  =24¥-fYXo

 द्वितीय  श्रेणी  लेखापाल  Rom LY— 3S o— FATA —WH  २०

 —Yoo

 द्वितीय  श्रेणी (  ग्र घोषित  )  कनिष्ठ  वैज्ञानिक  पदाधिकारी  Vom sk  ४-४००-दक्षता  रोक-र२०

 —Yoo



 ३०  १९५६  लिखित  उत्तर  दश

 =  गाए

 g  रे

 ह्वील-श्रेणी  वरिष्ठ  प्राथमिक  खोजकत  ज  २४०-१०-४५००

 तूतिया
 वरिष्ठ

 प्रयोगशाला  अ्रधीक्षक

 कनिष्ठ  आधिक  खोजकर्ता

 यंत्र  सम्बन्धी  ड्राईव  के  पदाधिकारी  न-

 २२५

 §00-G—R¥o—f 0-2 0 0-FA TT विद्युत्  कार

 ड्राफ्ट मैन  Yo o—-Y—LRY—F— LY YT AT

 स्टोर  कीपर  GO—Y—LRo  ना विकृति FATAT

 २००-१०/२-२२०

 रहता  प्राप्त  मैकेनिकल  इ०-५४/२-७५-२र-१०५

 दक्षता  प्राप्त  मिस्तरी  Wor /R-G¥—F— Foy

 मोटर  चालक

 निम्न  विभाग  के  लिपिक

 PR4-Y- 2 ~O

 चतुर्थ  श्रेणी  चपरासी  ३०-१/  २-३५

 उपरोक्त  पदों  पर  नियुक्त  कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  की  दर्रों  क  अनुसार  सामान्य  भत्ते  लेने  के

 अ्रधिकारी हैं  |

 TERY,
 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 सरदार  श्रकरपुरो  :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १  १९४५६  से  लेकर  अनाज  तक  कुल  कितने  प्रलेखित  चलचित्र  तैयार  किये  गये  हैं  ;

 वे  चलचित्र  किन-किन  विषयों  पर  तर

 वे  किन-किन  भाषाओं  में  तैयार  किये  गये  हैं  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  २०

 शौर  प्रांतीय  चलचित्रों  कें  और  भाषायें  बताने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल
 पर

 रखा  जाता है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५६

 निष्क्रिय  सम्पत्तियां

 TVRY,
 सरदार  इकबाल  faz
 सरदार  श्रकरपुरी  .:

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५६  से  लेकर  4.0  के
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 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  CEQ  WE

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विजय  की  कौर  ध्यान

 दन मणिपुर  से  एक  सदस्य  का  राज्य-सभा  के  लिये  निर्वाचन

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक  SCE-F

 खण्ड  २  से  १६  श्र १  SCE—F 2

 पारित करने  का  प्रस्ताव

 विस्थापित  व्यक्ति  कौर  पुनर्वास  )  संशोधन

 विचार करने  का  प्रस्ताव  ४६  2-9

 खण्ड २  से  ८  शर 2  ह  gk—VE

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  Wit

 मद्रास-तृतीकोरिन  रेल  दुर्घटना  पर  चर्चा  ४9  €-€  ६

 दैनिक  संक्षेपिका  EVES

 अक  २८  PERE

 स्थगन

 त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च  न्यायालय  की  बैंच  की  स्थापना  के  बारे

 में  झ्रान्दोलन  था  CEE—Yo  2

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  afafa——

 चौसठवां  प्रतिवेदन  40

 मोटर  गाड़ी

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने का  प्रस्ताव  ५०  १-३७

 दैनिक  संक्षेपता  ARS

 भारतीय  डाक  तथा  तार  अ्रधिनियम  प्रौढ़  नियमों  के  बारे  में  याचिका  ARE

 मोटर  गाड़ी

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  YRE—VNY

 खण्ड  २  से  १०२  ग्रोवर  खण्ड  ?  ४६-४७

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  A419

 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अ्रनैतिक  पण्य  दमन

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  २५-५३

 दैनिक  संक्षेपिका  Yoav

 कर  ३०  १९५६

 राज्य-सभा से  सन्देश  शप्

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  शद

 (<) )



 पुष्ट

 लोक-लेखा

 ATMS
 किट

 ८६

 स्त्री  तथा  बाल  संस्था  च्च्

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ABE

 बाल

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  146.0

 विद्युत  संशोधन

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ८

 प्रवर  समिति  के  सामने  दिया  गया  साक्ष्य  yc  ६-८७

 भारतीय  तार  विधेयक--पुरःस्थापित  X59

 सभा  का  काय  प--

 रीतियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  पण्य-दमन

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करनें  का  प्रस्ताव  पद८-द१२

 खण्ड  २  से  Qy  १  संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  ६०७ न  हर

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 चौसठवां  प्रतिवेदन  ६  १२-१३

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  संकल्प  ६१३-२८

 राजनैतिक  पीड़ितों  के  बालकों  के  लिये  छात्रवृत्तियों के  बारे  में  संकल्प  ६६२८-२६

 आधिक  स्थिति  और  कराधान  सम्बन्धी  प्रस्थापनायें  RR FE

 वित्त  २)  विधेयक--पुर:स्थापित  ६६३६-३७

 वित्त  ३)  विधेयक--पुरःस्थापित  द  ३७

 दैनिक  संक्षेपिका  RRO FE

 sim  ३  PEUE

 स्थगन

 रामलीला  मैदान  में  पटाखे  का  विस्फोट  RER=VR

 सभा-पटल पर  सखा  गया  पत्र  GER  SR

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  RR
 राज्य-सभा से  सन्देश

 ६४३

 हिन्दू  दत्तक ग्रहण  तथा  निर्वाह  व्यय

 राज्य-सभा  era  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया  eR

 हिन्दू  विवाह

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 (9)



 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनपस्थिति  सम्बन्धी

 श्रठारहवां  प्रतिवेदन  GSI

 सभा  का  कार्यक्रम
 द्

 ज समुद्र  सीमा-शुल्क  fadan _  स्थापित  किया  गया

 राष्ट्रपति  की  केरल  सम्बन्धी  उदघोषणा  सम्बन्धी  संकल्प  EVV—TO

 दैनिक  संक्षेपिका  ६८१-८२

 तक  ४  PEYR

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र  द्भय

 सभा  की  बैठकों से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 अ्रठाहरवां  प्रतिवेदन  द

 समिति  के  लिये

 भारतीय  टेक्नोलॉजिकल  खड़गपुर ...  Ras

 केन्द्रीय  विक्रय  कर

 विचार करने  का  प्रस्ताव  GOEL

 कार्य  मंत्रणा

 चवालीसवाँ  प्रतिवेदन  929.0

 केरल  के  खनिज  संसाधन  सम्बन्धी  ग्राम  घंटें  की  wai  ७१७-२२

 दैनिक  संक्षेपिक्रा  922.0

 ae

 (5



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 (
 भाग

 -प्रश्नोत्तर  क  अ्रतिरिक्त

 कार्यवाही
 )

 ———$_—__—  ममिना सस् 5

 लोक-सभा

 ३०  PEUS

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 re

 १२  मध्याह्न

 राज्य  सभा  से  संदेश

 :  श्रीमान् मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  ये  तीन  सन्देश  प्राप्त  हुए  हैं
 :

 (8)  राज्य  में  प्रक्रिया तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों के  नियम  १२५ के  उपबन्धों

 के  अनुसार  मुझे  लोक-सभा  को  यह  सूचित  करने  के  लियें  कहा  गया  है  कि  लोक-सभा

 द्वारा  २१  PEUG  को  क  बैठक  में  पारित  राज्य  पुनर्गठन  )  विधेयक

 PERE  को  राज्य-सभा  ने  २७  LENE  को  («|  बैठक  में  बिना  किसी
 संशोधन

 के  स्वीकार कर  लिया  है  1”

 (२)  में  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों
 के

 नियम  १२५  के  उपबन्धों

 के  भ्रनुसार  मुझे  लोक-सभा  को  यह  सुचित  करने  के  लिये  कहा  गया  है  कि  लोक-सभा

 द्वारा  २२  १९५६  को  शीरानी  बैठक  में  पारित  अपहृत  प्राप्ति

 तथा  प्रत्यर्पण  )  जारी  रखना  PEXG  को  राज्य-सभा  ने  २९  ce

 को  अपनी  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।''

 (३)  में  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  १२५  के  उपबन्धों

 के  अनुसार  मुझे  लोक-सभा  को  यह  सूचित  करने  के  लिये  कहा  गया  है  कि  लोक-सभा

 द्वारा  १६  १९५६  को  बच्  बैठक  में  पारित  उद्योग  तथा  विनियमन  )

 संशोधन  १९५६  को  राज्य-सभा  ने  २७  LOVE  कौरानी  बैठक  में

 बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  पीपी

 २८५



 ८६  ३०  PEXG

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  में  संशोधन

 स्वास्थ्य  मंत्री  aaa  :  मैं  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  PeUy

 की  धारा
 २३

 की
 उपधारा  (२)  के  sels  खाद्य

 अपमिश्रण
 निवारण  १९५५ में  कुछ

 संशोधन

 करने  वाली  दिनांक  २४  १९५६  की  भ्र धि सूचना  संख्या  एस०  ग्राम  भरो ०  २७५५ की  एक

 लिपि  सभा-पटल  पर  रखती हूं
 ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस०-५१०/५६  ]

 लोक-लेखा  समिति

 इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 fat  व०  बा०  गांधी  :  विनियोग  लेखे  PEXR—KR  में

 सम्मिलित  स्वीकृत  भ्रनुदानों  ate  पारित  विनियोगों  से  अधिक  हुए  व्यय  पर  मैं  लोक-लेखा  समिति  का

 इक्कीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 स्त्री  तथा  बाल  संस्था  भ्रनुज्ञापन  सम्बन्धी  विधेयक

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन *

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  मैं  महिलाओं  तथा  बच्चों  की  देखभाल करने  वाली  संस्थानों

 क  विनियमन  ate  अ्रनुज्ञप्ति  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन

 उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 बाल  विधेयक

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन का  उपस्थापन *

 fat  राम चख  रेड्डी
 :  भाग  | ल  राज्यों  में  उपेक्षित  कौर  अपचारी  बालकों  की

 शिक्षा  य्रौर  पुनर्वास  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 जिस  रूप में  राज्य-सभा  ने  पारित  किया  है  उस  पर  मैं  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 विद्युत्  )
 संशोधन  विधेयक

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन
 *

 tat  का सलो वाल  :  विद्युत्  ,  2&8  में
 अग्रेतर

 करने  वाले
 विधेयक  पर  मैं  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं

 ।

 मूल  अंग्रेजी में में
 ।

 दिनांक  ३०-११-५६ के  भारत  क  सूचना  पत्र  असाधारण  भाग  -खण्ड  २  में  त्रकाशित  |



 ३०  १९४५६  सभा का  कार्य  Yay

 साक्ष्य

 श्री  कासलीवाल  :
 विद्वान  संशोधन  2EUY  के

 सम्बन्ध
 में  प्रवर  समति  के

 सामने  दी
 गई  साक्षी  की  एक  प्रति  मैं  पटल  पर  रखता  हूं

 ।

 भारतीय  तार  संशोधन  विधेयक *

 1  संचार  मंत्री  जगजीवन राम  )
 :

 श्रीमान्  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारतीय  तार  Iaoy  में  और  at  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  ग्र नुम ति दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  श्र  स्वीकृत
 ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 सभा  का  हवायें

 मंत्री  सत्य  नारायण  :  आपकी  भानुमती  से  मैँ  ३

 १९५६  को  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  की  अवधि  में  इस  सभा  के  सरकारी  कार्य  की  घोषणा  करता  हूं
 ।

 जो  कार्य  की  कार्य  सूची  में  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  है  उसे  सर्वप्रथम  निबटाया  जायेगा ।

 aren  है  कि  इसमें  केरल  राज्य  तथा  केन्द्रीय  बिक्रीकर  विधेयक के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा

 निर्गमित  उद्घोषणा  पर  भी  विचार  करना  सम्मिलित  होगा  |

 इसके  बाद  इन  विधेयकों  को  प्रस्तुत  किया  जायेगा
 :

 १.  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  बाट  तथा  माप  मान  FEUER  |

 २.  मार्ग  परिवहन  निगम  विधेयक  |

 ३.  कर्मचारी  भविष्य  निधि  विधेयक  ।

 भारतीय  सांख्यकी  संस्था  विधेयक  |

 एक  या  दो  विधेयक  इस  सूची  में  कौर  जोड़े  जा  सकते  हैं  ।  इस  स्थिति  में  मैं  ore  सोमवार  को

 कार्य  के  क्रम  में  उनके  स्थान  के  सम्बन्ध  में  एक  घोषणा  करूंगा  ।

 २७  १९४५४  को  जनगांव  कौर  रघुनाथ पल्ली  के  बीच  एक  पुल  पर  ake  डाउन

 एक्सप्रैस  के  पटरी  पर  से  उतरने  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  के  सरकारी  निरीक्षक  के  प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित

 श्री  फीरोज  गांधी  के  प्रस्ताव पर  ५  दिसम्बर को  ३  बजे  मधु  पृ०  वाद-विवाद  होगा  |

 मैं  इस  Waa  पर  सभा  को  यह  भी  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि  आज  साढ़े  चार  बजे  वित्त  मंत्री

 एक  वक्तव्य देंगे
 ।

 इसके  लिये  मैं  झ्रापकी  भ्र नुम ति  चाहता  हूं
 ।

 श्री
 ति०  स०  mo  चेटिट्यार  :  किस

 पर  ?

 अंग्रेजी  में  ।

 *दिनांक  ३०-११-५६  के  भारत के  सूचना  पत्र  असाधारण  भाग  २--खण्ड  २  में

 पृष्ठ  FoRW— BY  |



 पद  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  भ्र नैतिक  ३०  १९४५६

 पण्य-दमन  विधेयक

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 किसी  वित्तीय  मामले पर  ।  इसे  पहले  घोषित  नहीं  किया  जा

 सकता है  ।

 महोदय  :  इसका  सम्बन्ध  किससे  यह  बताना  सरकार  के  लिये  इस  समय

 सम्भव  नहीं  है  ।

 श्री  सत्य  नारायण सिंह  :  भली  प्रकार  समझ  ही  सकते  हैं  कि  बात  किस  प्रकार  की

 इसका  यह  रख  होगा  कि  सरकारी  कार्य  दो  बजे  समाप्त  हो  जाना  चाहिये  कौर  उस  समय

 गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  जाना  चाहिये  ताकि  साढ़े  चार  बजे  गैर-सरकारी  सदस्यों  का

 कार्य  समाप्त  हो  सके  प्रौढ़  यह  वक्तव्य  दिया जा  सके

 श्री  फीरोज़  गांधी  प्रतापगढ़-पब्चिम  व  जिला  रायबरेली-पुर्व  )
 :

 पतली  प्रतिवेदन  पर  ४५  दिसम्बर  को  विचार  किया  जायेगा  ।  निरीक्षक  का  प्रतिवेदन  यद्यपि  PEYY  में

 प्रकाशित  किया  गया  था  तथापि  wal  तक  उसे  सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसे  पटल  पर  रखना

 चाहियें  ।

 fait  परन्तु  :
 इसे  परिचालित  किया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  इसे  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  तो  ही  चाहिये

 ।

 श्री  सत्य  नारायण सिह  :  इसे  रख  दिया  जायेगा  ।

 श्री  फिरोज़  गांधी  :  दो  प्रतिवेदन  एक  पुनर्विलोकन  समिति  का  प्रतिवेदन  है  ग्रोवर  दूसरा

 निरीक्षक का  ।  हम  चाहते  हैं  कि  दोनों  प्रतिवेदन  पटल  पर  रखें  जाने  चाहियें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  को  बता  दिया  गया  है  पौर  किस  प्रतिवेदन  को  पटल  पर  रखना

 है  वह  इस  बात  पर  विचार  करेगी  ।  परन्तु  जिस  बात  पर  वाद-विवाद  किया  जाना  है  उसे  वाद-विवाद  से

 qa  wary  ही  पटल  पर  रखना  चाहियें
 |

 डा०  :
 पुस्तकालय में  एक  भी  प्रति  प्राप्य नहीं  हैं

 ।

 श्री  फीरोज़  गांधी  :  एक  प्रति  जो  मैंने  ले  ली  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ४-३०  से  ५  म०  To  तक  विशेष  सरकारी  कार्य  होगा  इसलिये  गैर-सरकारी

 कार्य  २  बजे  प्रारम्भ होगा

 tat  वेलाघुधन  व  मावेलिक्करा-रक्षित-भ्रनुसुचित  जातिया ं)
 केरल  राज्य  की

 उद्घोषणा  के  सम्बन्ध  में  माननीय  संसद्-कार्य  मंत्री  ने  समय  नहीं  बताया  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि

 कितना  समय  दिया  जायेगा  |

 fat  सत्य  नारायण  सिंह  :  पांच  घंटे  के  समय  की  पहले  हीं  घोषणा  की  जा  चुकी  है  ।

 महोदय  :  इसकी  घोषणा  की  जा  चुकी  है  कौर  सभा  द्वारा  इसे  अनुमोदित  भी  किया

 गया है  ।

 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  भ्र नैतिक  पण्य-दमन  विधेयक--समाप्त

 महोदय  :  सभा  अरब  पण्य-दमन  विधेयक  के  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  जिसे

 २४  १९४५६  को  श्री  दातार  ने  प्रस्तुत  किर  ५  चर्चा  प्रकार  करेगी  ।  श्री  राघवाचारी

 अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  |
 $$.

 मल ्  sat  में  ।



 ३०  PENG  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  ५८९

 पण्य-दमन  विधेयक

 श्री  राघवाचारी
 )

 :
 मैं  कल  इस  सम्बन्ध  में  विचार  प्रकट  कर  रहा  था

 ।  इस

 विधेयक  का  उपयुक्त  हैं  क्योंकि  इसका.श्राद्य  यह  बीमारी  समाज  से  दूर  करना  नहीं  बिक  भ्र नैतिक

 पुण्य-दमन  करना  ही  है  ।  मैं  कह  रहा  था  कि  इस  प्रकार  यह  बीमारी  इन्दर-भ्रमर  नष्ट  नहीं

 होगी ।

 मेने  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  ध्यान  से  देखा  है  ।  विधेयक  बनाने  वालों  ने  अ्रपराधियों  के

 लिये  प्रत्येक  प्रकार  की  सम्भव  सजायें  इसमें  रखी  हैं  ।  किन्तु  यह  मामला  ऐसा  है  कि  ये  सब  बातें  असफल

 हो  सकती हैं  ।  हमें  सोचना  यह  चाहिये  कि  इस  रोग  के  वास्तविक  कारण  क्या  हैं  कौर  उन्हें  रोका  जा

 १  क  ३

 सकता  कई  लोग  कहते  हैं  कि  यह  काम  आधिक  स्थिति  खराब  होने  के  कारण  होता  मैं  इस  बात

 से  सहमत  हूं  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बीमारी  नगरों  में  ही  है  गांवों  में  नहीं  है  ।

 शहरों  में  यह  बीमारी  कौर  बहुत  ज्यादा  बढ़ी  ।  पहले  तो  इसके  लिये  शहरों  में  भी  विशेष

 मुहल्ला  या  बाजार  होता  था  किन्तु  झरा बादी  बढ़ने  के  साथ-साथ  यह  चीज  गली  मुहल्लों  में  भी  फैल
 गई  |

 इसलिये सबसे  उपचार  यही  है  कि  इसको  हम  हर  पहलू  से  बुरा  समझें  |

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  मेरा  विचार  यह  है
 कि

 वह  कड़े  द् (र 4 दौ  दण्ड  जो
 रखे  गये  हैं

 वह  भी  सख्त  हैं  ।

 एक  बात  इन  उपबन्धों  में  यह  अच्छी  है  कि  अधिकतर  मामलों  के  बारे  में  न्यायालयों  को  स्वविवेक

 से  काम  करने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  न्यायालय  अभियुक्तों  को  भ्रच्छे  प्रा चरण  की  जमानत
 प्राणी  लेकर

 छोड़  सकते  इससे  कुछ  कठोरता  कम  होती  है  ।  मुझे  है  कि  न्यायालय  भी  कठोर  दण्ड  देने
 क

 बजाय  नरमी  से  काम  लेंगे  ।

 इस  विधेयक  के  उपबन्ध  ऐसे  हैं  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  एक  बार  गलती  करे  फंस  जाये  तो  बाद

 में  उसका  सार  जीवन  ही  नष्ट  हो  सकता  है  प्रौढ़  समाज  में  उसके  लिये  कोई  स्थान  नहीं  रहेगा
 |

 दूसरा

 उपबन्ध  यह  है  कि  ऐसे  लोगों  को  रक्षित  गृहों  में  ले  जाया  जायेगा  ।  इसमें  भय  की  बात  यह  है
 कि

 यदि  ऐसे

 सभी  लोगों  को  एक  स्थान  पर  रखा  जाये  तो  उनका  सुधार  नहीं  हो  सकेगा  ।  इस  सम्बन्ध में  मेरा  सुझाव

 यह  है  कि  नगरों  में  ऐसे  कई-कई  गृह  होने  चाहियें  ।

 इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  एक  विशेष  पुलिस  अधिकारी  सब  काम  करेगा  ।  इसका  ae  यह  gar  कि

 साधारण  सिपाही  इन  लोगों को  भ्रपने  नियंत्रण में  रखेंगे  ।  उन्हें  इस  बीमारी को  दूर  करने में  कोई  रुचि

 नहीं  होती  बल्कि  यह  हो  संकता  है  कि  ये  लोग  खुद  ही  ऐसी  संस्थाओं  से  अनुचित  लाभ  उठायें
 ।  इसलिये

 मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  महिला  पुलिस  इस  काम  को  करे
 ।

 यह  ठीक  है  कि  सरकार  को  पुलिस  के  काम  में

 अनुभव  प्राप्त  महिलायें  wat  न  मिलें  ।  किन्तु  इसका  हल  किया  जा  सकता  वास्तव  में  उद्देशय  यह  होना

 चाहिये  कि  अपराधियों  को  सुधारा  जाये  न  कि  यह  कि  उन्हें  दण्ड  दिया  जाये  |

 हो  सकता  है  कि  यह  बीमारी  श्रमिक  कारणों  से  हो  हो--इसलिये  उन  गृहों  में  राई  हुई  महिलाओं

 को  ऐसे  कामों  में  प्रशिक्षण  दिया  जाये  जिनसे  उन्हें  लाभ  हो  प्र  वह  बाद  में  जाकर  पना  काम  आरम्भ

 कर  सकें  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता हं  कि  इसकी  रोकथाम  के  लिये  लोगों  को  भी  तैयार  किया  जाये  ।  कौर

 हमें  लोगों  को  शिक्षा  देनी  चाहिये  ।  आधुनिक  लोग  पुरानी  बातों  का  मूल्य  नहीं  जानते  ।

 तथा  सम्मान  की  भावना  समाप्त  सी  हो  रही  है  ।  दुर्भाग्यवश  वैज्ञानिक  तरीके  भी  इस  बीमारी

 को  बढ़ाने में  सहायक  होते हैं  ।  इस  कारण  वफादारी  तथा  पवित्रता की  शिक्षा
 TAT  AATF

 है

 मिल  म्रंग्रेजी में  ।



 Xo
 स्त्रियों तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  ३०  PEUG

 पण्य-दमन  विधेयक

 [  श्री  राघवाचारी |

 यह  मामला
 एक

 या  दो  दिन  में
 हल

 होने  वाला  नहीं  है
 ।  इन  संस्थानों

 को  ठीक  ढंग  से  चलाने  के
 लिये

 भी  यह  आवश्यक  है
 कि

 इन्हें  स्त्रियां  ही  चलायें
 ।

 अन्यथा  जिस  बीमारी  को  रोकने  के  लिये  यह  संस्थायें

 बनाई  जायेंगी  यह  बीमारी  वहां  से  ही  बढ़ेगी  ।

 मैं  इस  उपबन्ध  के  विरुद्ध  हूं  कि  पुलिस  भ्रमणकारी  बिना  अधिपत्र  के  तलाशी  लें  ।  इसके  पक्ष  में

 कहा  गया  है  कि  शीघ्रता  से  कार्यवाही  करने  के  लियेश्यह  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं

 क्योंकि  यह  ग्रपराध  तो  तभी  होता  है  जब  कोई  व्यक्ति  अभ्यस्त  हो  ।  इस  कारण  बिना  अधिपत्र  तलाशी

 लने
 की

 कोई  जरूरत  नहीं  हैं
 ।

 दूसरे  यह
 कि  सार्वजनिक  स्थानों

 के  २००  गज  के  बीच
 गिरफ्तारी  की  जा

 सकती है  ।  इससे  लोगों  का  दमन  भी  हो  सकता  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  जमानत  तथा  शरापना  पता  बताने  के  बारे  में सब  बातें  भी  हटा  दी  जायें

 इनसे  ये  लोग  जनसाधारण  की  नजरों  में  गिर  जायेंगे  कौर  उनका  सुधार  न  हो  सकेगा  |

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहते  हैं  ।  सभी

 इसका  समान करते  हैं  ।  इसे  २  बजे  तक  समाप्त  करना  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :
 सामान्य  चर्चा  १  बजे  तक  समाप्त  होनी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हां  |

 श्री  तन०  रा०  सुनि स्वामी  जो  इसका  विरोध  करते  हैं  उन्हें  ५  मिनट  तो  दिये

 ही  जाये ं।

 श्रीमती  सुषमा सेन
 :  जो  प्रवर  समिति  में  थे  उन्हें  waar  न  दिया

 जाये--दूसरों  को  दिया  जाये  |

 श्रीमती  उमा  नेहरू  सीतापुर  व  जिला  खेरी  पश्चिम )
 :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल

 का  स्वागत  करती  हूं  ।  इस  बिल  को  हमने  सिलेक्ट  कमेटी  में  अच्छी  तरह  से

 शर  हर  पहलू  को  देखकर  हमने  इसको  सुधारा  कौर  उसके  बाद  खुशी  का  दिन  है  कि  कुछ  ग्रसे  के  बाद

 यह  इस  हाउस  के  सामने  है  ।  मुझे  यकीन  है  कि  जब  यह  बिल  यहां  पर  पास  होगा  तो  उससे  समाज

 को  बहुत  लाभ  होगा  ।  हालांकि मुख्तलिफ  दलीलें  भी  मैंने  लेकिन  मैँ  देखती हूं  कि  सब  लोग  इस

 बिल  की  सपोर्ट  में  हैं  ।  यह  बिल  प्रास्टिट्यूशन  at
 खत्म  करने

 के  लिये  नहीं  मालूम  देता

 लेकिन  इस  बिल
 के

 जरिये  से  प्रास्टिट्यूशन  कौर  ट्रैफिक  इन  विमान  ऐंड  ned  तथा  लड़कियों

 का  पण्य  के  )  साधनों  से  उनको  खत्म  करने  के  लिये  हम  जरूर  खड़े  हुए  हैं
 ।  मगर  फिर  भी  हमारी

 नियत  यही  है  कि  हमारे  देश  से  प्रास्टिट्यूशन  खत्म  हो  जाये  ।

 बात  तो  यह  है  कि  जब  तक  श्राप  समाज  में  उलट  फेर  नहीं  करेंगे  तब  तक  प्रास्टिट्यूशन

 की  जो  खराबी  हैं  वह  खत्म  नहीं  हो  सकती  है  ।  जब  तक  स्त्री  श्र  पुरुष  एक  हो  लेवेल  पर  नहीं  जब

 तक  इस  देश  में  स्त्री  की  इज्जत  उतनी  नहीं  होगी  जितनी  पुरुष  की  होती  है  तब  तक  इस  प्रास्टिट्यूशन  का

 खत्म  होना  बहुत  मुश्किल है  ।  मैं  जानती हूं  कि  जो  यह  ट्रैफिक इन  वीमेन  ऐंड  *  हम  बन्द  करने  जा

 रहे  हैं  उसमें  मुमकिन  है  कि  नतीजा  यह  हो  कि  प्रास्टिट्यशन  हमारे  समाने  न  दिखलाई  ग्रामर

 चला  प्रौढ़  एक  नासूर  की  तरह  से  मुल्क  में  इधर-उधर  फूटता  दिखाई  पड़े  ।  लेकिन  इसके  यह  माने

 नहीं
 हैं  कि

 हम  इसके
 लिये  कदम

 न
 हमने  तो  विचार  कर  लिया  है

 कि  हमको
 इसको

 बिल्कुल

 मल  अंग्रेजी  में
 ।
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 खत्म  करना  है
 ।

 बात  यह  है  कि  जब  हम  प्रास्टिट्यूशन  को  देखते  हैं  तो  समझते  हैं  कि  असल  में  यह  श्रमी  रों
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 की  बीमारी  रईसों  की  बीमारी  कौर  यह  राज  से  ही  नहीं  है  बल्कि  सदियों  युगों  से  चली  ay

 रही है  ।  उसके  बाद  हमारे  अन्दर  यह  ख्याल  भ्राता  है  कि  हम  किस  तरह  से  इसको  रोकें  ।  रोकने का

 ढंग  हमें  एक  ही  दिखाई  देता  at  वह  यह  है  कि  समाज  को  बदला  जाये  ।  इन  छोटे-छोटे  रिफार्म

 )  से  काम  नहीं  ७५  समाज  में  उलट  फेर  करना  तभी  इस  बात  को  रोक

 सकते हैं  ।  इसके  सम्बन्ध  में  हमारे  सामने  यह  बात  प्राप्त  है  कि  जो  स्त्री  सदा  से  पूजनीय  कहलाती  इस

 देश  में  जो  प्रादरणीय  कहलाती  उस  स्त्री  की  यह  इज्जत  है  कि  वह  इस  तरह  से  बरती  जाती  है  ।

 मैं  तो  सरकार  से  यह  कहूंगी
 कि

 जब  राज  सरकार  इस  प्रथा  को  खत्म  करने  के  लिये  खड़ी  है  तो  पहली

 चीज  उसको  यह  करनी  होगी  कि  वह  देखे  कि  आखिर  स्त्री  क्यों  इतनी  गिरी  ।  उसकी  सामाजिक

 शर  प्राचीन  स्थिति  सरकार  को  बदलनी  चाहियें  ।  सरकार  को  नसंरी  होम्स  ऐसी

 चीजें  चलानी  चाहियें  ताकि  seat  को  काम  मिल  सके  ।  शरारतों  की  इज्जत  हो  ate  वह  बढ़ें  ।  यह

 तभी  होगा  जब  उनकी  श्रमिक  स्थिति
 को

 ड्राप  बदलेंगे
 ।

 उनकी  दशा  को  बदलने  के  साथ-साथ
 जो

 समाज

 सेवक  या  वक्  देश  में  इसके  लिये  काम  करेंगे  उनकी  पुरी  मदद  आपको  करनी  होगी  ।  जब  तक  इस  काम

 के  लिये  सोशल  ahs  आगे  नहीं  बढ़ेंगे  तब  तक  कोई  काम  नहीं  हो  जब  तक  श्राप  स्त्रियों  के  लिये

 बक  हाउसेज  नहीं  बनायेंगे  तब  तक  कोई  फायदा  नहीं  हो  सकता है  ।  मैं  प्राकार  मैंने  सुना  था  कि

 वृन्दावन  में  स्त्रियां  बेची  जाती  हैं  ।  मैं  खुद  वृन्दावन  गई  वहां  जाकर  कि  एक  जगह  एक

 लिस्ट  मारवाड़ी है  ।  उसने  एक  बड़ा  भारी  हाल  बनवाया  है  ।  जब  स्त्रियां विधवा  हो  जाती

 नौजवान  विधवाओं  को  लाकर  वह  वहां  छोड़  देते  हैं  श्र  कहते  हैं  कि  तुम  अरपना  जन्म  यहां  frame,

 भगवान  का  नाम  लो  यहां  रहो  |  उस  मारवाड़ी  कैपिटलिस्ट  ने  क्या  किया  है  कि  उन  स्त्रियों  को

 उस  हाल  में  बिठाता  है  कौर  वह  स्त्रियां  वहां  पर  रामਂ  श्र  कृष्णਂ  का  भजन  करती  हैं  ।

 खरीदार वहां  भराते  हैं  ।  वें  लोग  उनको  वहां  पर  पसन्द  करते  हैं  वहां  पर  वे  बिकती  हैं  ।  मैंने खुद

 इस  चीज  क्रि  जांच  की  है  कौर  उन  feat से  भी  मैंने  बात  की  है  ।  उसी  के  भ्राधार  पर  मैं  इस  चीज  को

 आपके सामने  रख  रही  इस  तरह  की  चीजें  होती  देख  कर  बहुत  ज्यादा  तकलीफ  होती  इस  तरह का

 नजारा  बहुत  ही  दुखदायी  नजारा  होता  है  ।  वहां  पर  हमारे  कैपिटलिस्ट  भाई  उनको  खरीदते  हैं

 कैपिटलिस्ट भाई  ही  बेचते  इस  तरह  से  स्त्रियों की  बेइज्जती  होते  देखकर  सचमुच  ही  बहुत  दु:ख

 होता है  ।

 इस  तरह  की  कौर  भी  कई  मिसालें  हैं  मैं  उनको  बयान  करने  लगूं  तो  काफी  समय  इसी

 में  व्यतीत  हो  जायेगा  ।  मेरी  भ्र पनी  स्पष्ट  राय यह  है  कि  हमको  कानून को  सख्ती  से  परमल  में  लाना

 चाहिये  ।  मेरी  राय  यह  भी  है  कि  हमको  किसी  भी  चीज  पर  परदा  नहीं  डालना  चाहिये  शर  जो  बात

 हो  उसे  साफ-साफ  कहना  चाहिये  जो  भ्रसलियत  है  उसे  समाज के  सामने  ara  चाहिये  ।  मुझे

 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  यह  जो  प्रथा  है  यह  प्राचीन  काल  में  भी  थी  भ्रौर  ग्राम  भी  हमारी

 के  हमारी  नाक  के  तले  यह  चीज  हो  रही  है
 ।

 हम  बड़े-बड़े  रईसों  बड़े-बड़े  बड़े-बड़े

 लीडरों  को  इस  कर्म  को  करते  हुए  देख  रहे  हैं  ।  हम  प्रश्न  एम०  पी०  )  भाइयों को  भी  इस

 काम  को  करते  हुए  देख  रहे  |  |
 हमारे  सामने  मिसालें  मौजूद  हैं  ।  लाज  कौर  के  मारे  हम

 इन  सब  चीजों  को  बयान  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मगर  हमारा  बस  चलता  तो  मैं  आपको  बताऊं  कि  हम

 खुद  जाकर  पुलिसमैन
 का

 काम  करके  उनको  गिरफ्तार  कर  लेतीं
 ।

 यहां  पर  कल  चीन  की  चर्चा  हुई  ।  मैं  भी  चीन  गई  थी  |  वहां  पर  जाकर  मैंने  इसके  बारे  में  अच्छी

 तरह  से  जांच-पड़ताल की  है  ।  चीन  में
 न

 मुझे  कोई  प्रास्टीट्यूट  दिखाई  दी  कौर
 न

 ही  कोई  फकीर  जिसको

 मैंने  हाथ  फैलाये  हुए  देखा  हो
 ।  वहां पर  जिस  वक्त  सरकार  ने  यह  सोचा  कि  प्रास्टीट्यूशन  बन्द  होना

 उसी  उसने  वर्किंग  होम्स  बना  नर्सरीज़  बना  श्र  ऐजुकेशनल  इंस्टीट्यशंस  में
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 [  श्रीमती  उमा  नेहर ू|

 और
 दूसरी  जगहों  पर  इनको  काम  पर  लगा  दिया  ।  जिन  teat  ने  जरा  सा  भी  ढीठपना  किया  या  जो

 पुरानी  मुजरिम  उनको  जेल  भेज  दिया  ।  वहां  पर  उनको  मारेलिटी  की  शिक्षा  दी  ।  इस  तरह  से  वहां

 पर  सरकार  ने  इस  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  यह  बात  कहना  कि  वहां  पर  यह  चीज  ऊपर  से  खत्म

 हुई  है  अन्दर  कहीं पर  यह  मैं  समझती हूं  कि  ठीक  नहीं  चीन के  प्रधान  मंत्री  जो  श्राजकल

 यहां  उन्होंने  भी  मुझे  यही  बताया  था
 ।

 चीन  की  औरतों  से
 भी

 मेरी  बातचीत  हुई  है  ।  उन्होंने  मुझे

 कहा  चीन  की  कोई  भी  औरत  ट्यूशन  तो  यह  चीन  के  लिये  एक  जलालत  की  बात  होगी  ।

 एक  बात  है
 ।

 वहां  पर  स्त्रियों की  डिगनिटी  aga  ज्यादा  मैंने  जब  उनसे  यह  सवाल

 किया
 कि

 कया  कारण  है
 कि

 चीन  की  औरतें  इधर-उधर  बहुत  कम  दिखाई  देती  हैं  तो  उन्होंने  जबाब  दिया

 कि  चीन  में  स्त्रियों  का  अपना  एक  स्थान  उनकी  अपनी  इज्जत  है  ।  वहां  पर  स्त्रियों को  इस  बात  का

 ज्ञान  हो  गया  है  कि  उनकी  अपनी  इज्जत  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  हम  ५  पतियों  से  श्रगर  कहीं  से  कोई

 बुलावा  भ्राता  है  ae  उसमें  मिसिज़  को  भी  बुलाया  जाता  है  तो  नहीं  जाती  हैं  ।  हम  मिस्टर कौर  मिसेज

 के  फेर  में  नहीं  पड़ती  हैं  ।  अगर  हमको  कोई  बुलाता  है  तो  हमारी  जो  इंडिविजएलिटी  )  है

 उस  पर  ही  हम  जाती  किसी की  पत्नी  होकर  हम  नहीं  जाती  हैं  ।  जब  स्त्रियो ंमें  यह  ज्ञान  होगा

 उनकी  इस  तरह  से  इज्जत होनी  शरू  हो  जायेगी  तो प्रास्टीट्यूशन  से  श्राप  खत्म  हो  जायेगी ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पति  को  भी  मना  कर  दिया  जायेगा  कि  वह  पति  होकर  न  जाये  ।

 श्रीमती उमा  नेहरू  :  पति  भ्र ौर  पत्नी  में  कोई  भेद  नहीं  है  पति  का  हाथ  हमेशा  ही  ऊपर  रहता

 है  प्र  पत्नी  का  नीचे  ।

 अन्त  में  में  सरकार  से  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जितने  भी  सोशल  बिल्स  विधेयक  ह

 हमारे  सामने  भराये  हैं  प्रौढ़  जो  कभी  तक  पास  नहीं  हुए  उन  सबको  ag  इसी  सैदन  )  में  पास

 करवा  दें  ।  मैं  यह  भी  चाहती  हुं  कि  सरकार  पूरी  ताकत  के  साथ  इन  कानूनों  को  में  लाए  |  सरकार

 जो  पुलिस  इन  कानूनों  को  कमल  में  लाने  के  लिये  मुक़र्रर  HL,  चाहे  वह  स्त्री  पुलिस  हो  या  रुप  पुलिस

 उस  पुलिस  को  आपको  खास  किस्म  क्री  शिक्षा  देनी  पुलिस  को  भ्रापको  खास  तौर  से  इस  काम  के

 लिये  ट्रेंड  करना  होगा  |  उस  पुलिस  की  हमको  इस  काम  के  लिये  जरूरत  नहीं  है  जो  चोरों कौर  STH

 को  पकड़ती है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  सरकार  इस  जोर  खास  तौर  से  ध्यान  देगी  ।

 मैं  प्रानरंबल  मिनिस्टर  साहब  को  बधाई  देती  हूं  कि  उनके  हाथों  से  यह  बिल  पास  होगा
 ।  हम

 जो  स्त्रियां  हैं  वे  तो  कोशिका  करेंगी  ही  कि  यह  जो  कलंक  का  टीका  है  वह  देश के  माथे  पर  न  रहे  लेकिन

 सरकार  को  भी  इसको  मिटाने  के  लिये  पूरा-पुरा  प्रयत्न  करना  चाहिये
 ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  सिह  (arate  :  श्रीमान्  मुख्य  बात  यह  है
 कि

 हमें  इन  लोगों

 की  अ्राधिक  स्थिति  को  देखना  चाहिये  ।  शहरों में  नत  अ्रघिकतर  विकसित  क्षेत्र  में  ही  होती हैं  ।

 माननीय  सदस्य  क्षेत्रों  के  हालात  जानते  हैं  ।  जहां  तक  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है

 वहां  लोग  are  में  खुल्लम-खुल्ला  मिलते-जुलते  हैं  ।  वहां  पर  शहरों  आदि  के  तथाकथित  सभ्य  लोग

 जाते  हैं  प्रौर  वेश्यावृति  को  प्रोत्साहन  देते  हैं
 ।

 गरीबी  के  कारण  वह  लोग  इस  बीमारी  का  शिकार  हो

 जाते  हैं  ।  पुलिस  भी  अधिक  ध्यान  नहीं  देती
 ।

 पहाड़ों  में  यह  काम  स्वतन्त्रता  से  होता  है
 ।

 दूत  कौर

 जार  लोग  इन  भोले  लोगों  से  भ्रनुचित  लाभ  उठाते  हैं  ।  इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  हम  ख़ादिम

 जाति  क्षेत्रों  की  राधिका  स्थिति  ठीक  नहीं  करते  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो  सकता

 इन  सब  बातों  का  कारण  यह  है  कि  मुझे  ग्रामीण  जाति  क्षेत्रों  की  स्थिति  का  ज्ञान  है  ।  मैं  वहां  घमा

 वहां  की  स्त्रियां भी  सुन्दर  होती  देश  के  पूर्वी  तथा
 उत्तरी

 भाग  में
 इन  लोगों

 की
 आबादी

 ज्यादा  है  |

 थ प्रंग्रेजी  में
 ।
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 श्री  भ्रच्युतन  n  क्या  लोग  वहां  न  जायें  ?

 श्री
 लने०  जोगेश्वर सिंह  :  लोग  वहां  जाकर  अपराध करते  हैं  ।  हां  कुछ  लोग  वहां  उद्धार  का

 काम  करने  भी  जाते  हैं  ।  ऐसे  लोगों  का  वहां  जाना  ठीक  है  ।  किन्तु  कुछ  लोग  ऐसे  होते  हैं--जैसा कि

 श्रीमती उमा  नेहरू  ने  बताया
 कि

 मारवाड़ी  सेठ  वहां  जाकर  खराबियां  करते  हैं
 ।

 ये
 लोग  वेश्यावृत्ति

 को  प्रोत्साहन देते  हैं  ।

 कुछ  बेकार  लोग  वहां  जाकर  दलालों  का  काम  करते  हैं  धन  कमाते हैं  |

 मैंने  देश  के  पूर्वी  भागों  में  यह  देखा  है  कि  असहाय  विस्थापित  स्त्रियों  के  गह  भी
 झ्  बने  हुए  हैं  |

 इसलिये  इसके  निवारण  के  लिये  यह  भ्रावश्यक  है  कि  लोगों  का  नैतिक  स्तर  ऊंचा  किया  जाये  |

 आधिक
 स्थिति  ठीक  करने  के  साथ  हमें  नैतिक  स्तर  भी  ऊंचा  करना  होगा  ।  केवल इस  विधेयक  के  पारित

 करने  से  ही  हम  सफल  न  हो  सकेंगे  |  हमें  इन  भोले  लोगों  को  समझाना  चाहिये  कि  उन्हें  क्या-क्या  हानियां

 इससे  होती  हैं  ।

 उसके  बाद  रक्षित  गृहों  का  मामला  है  ।  इनका  दुरुपयोग भी  हो  सकता  है  ।  हमें यह
 मामला

 रक्षित  गृहों  पर  ही  नहीं  छोड़ना  चाहिये  ।  देश  में  वेश्यालयों  के  बहुत  बाजार  हैं  ।  लोग  वहां  आजादी से

 जा  सकते हैं  ।  हमें  उन  हजारों  वेश्यालयों  के  लिये  किसी  का  उपबन्ध  नव्य  करना  चाहिये
 |  यह

 मामला  राज्य  सरकारों को  प्रश्न  हाथों में  ले  लेना  चाहिये  |
 यह  गृह  भी  राज्य  सरकारों  को  ही  चलाने

 पिये ं।

 यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  किन्तु  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  हमें  बीमारी
 की  जड़

 पकड़नी  चाहिये  शरर  लोगों  का  नैतिक  स्तर  ऊंचा  करना  चाहिये  ।  इसके  लिये  facia  पंचवर्षीय  योजना

 में  हमें  पर्याप्त  रकम  निश्चित  करनी  चाहिये  ।  भ्र न्य था  यह  योजना  सफल  न  होगी  कौर  यह  विधेयक

 कागज  की  एक  पुर्जा  होकर  रह  जायेगा  |

 श्री  to  रा०  सुनि स्वामी  :  विधेयक  का  शीर्षक  है  तथा
 का  अनैतिक

 दमनਂ  |  इसमें  कहीं  भी  पण्यਂ  की  व्याख्या  नहीं  की  गई  है  ।

 यह  विधेयक  इसलिये  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  देश  की  संतुष्ट  हो  जायें
 ।  दूसरे

 REC  से  सरकार  ने  इसी  विषय  सम्बन्धी  एक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  झ्र भि समय  का  समर्थन  भी  किया  है
 |

 जहां  तक  इसे  लागू  करने  का  सम्बन्ध  मुझे
 इस

 बात  में  सन्देह  है
 कि  हम  प्रयोजन  में

 सफल

 हो  सकेंगे |  इस  विधेयक  में  कई  उपबन्ध  तो  भारतीय  दण्ड सहि ता  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  हैं
 ।  दूसरे

 यह  उपबन्ध  कि  पता  बताया  जायें  बिना  अ्रधिपत्र  के  तलाशी  ली  जा  ये  सब  झ्राजकल

 के  समय
 के  १४ ८६  नहीं हैं  |  जहां  तक  आचरण  के  उपबन्ध  का  सम्बन्ध  बारे  में

 मेरा  विचार

 यहं  है  कि  वह  भी  लाभदायक  सिद्ध  नहीं  हो  सकेगा  |

 विधेयक  का  प्रारूप  बरच्छा  नहीं  हुमा  है  ।  जब  तक  इसका  प्रारूप  ठीक  ढंग  से  तैयार  नहीं  किया  जा

 सकता  तब  तक  इसे  वापस  ले  लेना  ही  ठीं  है  ।

 मैं  इस  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  का  सेन  करता  हूं  किन्तु  जैसा  कि  यह  wa  है  उस  स्थिति  में

 मैं  समझता  हुं  कि  इससे  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  यह  बड़े  की  बात  है  कि  जो  लोग  वास्तव  में  यह

 काम
 करते  हैं  उन्हें  दण्ड  नहीं  दिया  जाता

 ।
 ये  छोड़  दिये  जाते  परन्तु  जो  व्यक्ति  बीच  में  होते  हैं  उनको

 दण्ड  दिया  जाता  हैं  ।
 मैं  केवल  यह  कहूंगा

 कि
 देश

 की
 तमा  दा  में  यह  उपबन्ध  उपयोगी  नहीं  होंगे

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 XO  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  ३०  १९५६

 पण्य-दमन  विधेयक

 to  to  मुनि स्वामी ]

 इससे हमें
 वास्तविक  अपराधियों

 को  दण्ड  देने का  प्रयत्न करना  चाहियें  प्रिया  हम  यह  नहीं  कह  सकते
 कि

 ag  स्त्री  अ्रथवा  लड़की  निर्दोष  है
 ।

 इन  शब्दों  में  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :  कई  सदस्यों  ने  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  हम  समस्या  को

 बड़े  सीमित  क्षेत्र  में  हल  करने  की  चेष्टा कर  रहे  हैं

 राघवाचारी  पीठासीन

 मेरे  मित्र  श्री  जोगेश्वर  सिंह  ने  ठीक  ही  बताया
 कि

 इस  बुराई  का  मूल  कारण  निर्धनता है
 जब  तक  ऐसी  स्त्रियों  उनके  पालन-पोषण के  लिये  उचित  धन  दिलाने  वाले  काम  नहीं  दिलायें

 जाते  तब  तक  वे  दूसरों  के  हाथ  का  खिलौना  ही  बनी  रहेंगी  ।  विधेयक  के  सीमित  होने  पर  भी  मैं  इसका

 समर्थन  इसलिये
 करती  हूं  क्योंकि  इसका  एक  पहलू  तो  यह  है  कि  कोई  ऐसा  व्यक्ति  कानून  से  बच

 नहीं  पायेगा
 ।

 प्रवर  समिति  में  भी  यह  कठिनाई  प्रस्तुत  थी
 कि

 कानन
 से  बचन  की  चेष्टा  को

 सिद्ध  किस  प्रकार  किया  जाये  ।  इसी  कारण  उच्च  न्यायालय  को  अपराधियों  को  छोड़  रहना  पड़ता  है  ।

 कई  सदस्यों ने  कहा  कि  एक  कठिनाई यह  भी  है  कि  इन  खण्डों  का  गलत  प्रयोग  न  कियां  जाये  ।

 हम  पुलिस को  बिना  किसी  वारंट  के  किसी  स्त्री  के  घर  में  जाने  कौर  उसे  दण्डाधिकारी के  समक्ष  प्रस्तुत  होने AN  कवि

 की
 प्राज्ञ

 देने  की  शक्ति  देते  जिसका  दुरुपयोग  हो  सकता  है  ।  इस  प्रकार मैं  विधेयक के  yea  मूलभूत

 सिद्धान्तों
 से  सहमत  होते  हुए  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  विधि  इतनी  कठोर  होनी  चाहिये  जिससे  इससे

 बचने  वालों  को  पकड़ा जा  सके  ।  पुलिस  ही  स्त्रियों के  पण्य  को  रोक  सकती  है  परन्तु  सामाजिक
 तथा

 wee ०५,  च्००
 नैतिक  भ्रष्टाचार  सम्बन्धी  मंत्रणा  समिति  ने  भ्रपने  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  कि  उसे  ऐसे  मामलों  का  पता  चला

 है
 कि  स्त्रियों को  पुलिस  anal

 को
 प्रसन्न

 करने  के  लिये  अरपना  दरार  बेचना  पड़ा
 ।

 इस  भ्रष्टाचार

 को  सभी  जानते  हैं  ।  इसलिये  इस  ara  के  लिये  नियुक्त  विशेष  पुलिस  दल  में  परिवर्तन  होने

 चाहियें

 सभा  में  उचित  हो  war  गया  कि  वेश्याश्रों  का  बहिष्कार  न  करके  हमें  उनक  प्रति  सहानुभूति

 रखनी  चाहिये  |  तथा  यह  जिम्मेदारी  विशेष  पुलिस  के  प्रशिक्षण  पर  ही  है  वह  इस  कार्य  को  उचित  रूप  से

 करें  |  यह  कठिन  कार्य  है  परन्तु  यह  कार्य  करने  पर  ही  विधेयक  को  लांगू  करने  से  लाभ  हो  सकता  है  ।

 प्रवर  समिति  में  भी  मैंने  कहा  था  कौर  मैं  सभा  को  भी  यह  बता  देना  चाहती  हूं  कि  इस  कार्य  में  हमें

 स्त्रियों को  लगाना  चाहिये  ।  विशेष  पुलिस  दल  में  महिला  पुलिस  लगानी  चाहिये  तथा  यह  केन्द्रीय  सरकार

 शर  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कि
 alesis

 दल  को  प्रशिक्षित  करें  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  प्रश्न  संरक्षण  गृहों  का  है  ।  हमने  विधेयक  में  यही  महत्वपूर्ण  व्यवस्था  रखाई

 है  कि  इन  संरक्षण  गृहों  का  प्रबन्ध  पूर्णतया  स्त्रियों  के  हाथों  में  रहे
 ।

 यदि  श्राप  सामाजिक  तथा  नैतिक

 आचार  सम्बन्धी  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  पढ़ें  तो  यह  पता  चलेगा  कि  इन  आश्रमों  का  कैसे  दुरुपयोग

 किया  जाता  है  |  प्रतिवेदन  में  दिया  गया  है  कि  :

 को  प्रबन्ध  समिति  का  एक  पुरुष  अधीक्षक  होता  है  जो  भ्रामक  के  अन्दर  रहता  है

 तथा  जब  इच्छा  हो  तभी  स्त्रियों  की  कोठरियों  में  चला  जाता  है  ।  सभी  स्त्रियों  के  सामने  ही

 वह  एक  के  बाद  एक  का  इतिहास  बताने  लगता  है  प

 इसी  प्रकार  समिति  ने  बताया  है  कि  आश्रमों  में  य ेलोग  किस  प्रकार  अपने  प्राधिकारों  का  दुरुपयोग

 करते  इसलिये  जब  तक  इन  पर  नियंत्रण  नहीं  होगा  ये  बुराइयों
 के

 घर  बने  रहेंगे  ।

 मूल  wast  में  ।



 ्य  ३०  PEYR  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  ग्र नैतिक  LEX

 पण्य-दमन  विधेयक

 मैं  श्री  जोगेश्वर  सिंह  के  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इन  सं  रक्षण  गृहों  में  व्यवसायिक
 प्रशिक्षण

 केन्द्र  न  खोलें  जायें  ।  मेरे  विचार  से  यह  ठीक  नहीं  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  ऐसी  संस्थाओं  को  सभी

 प्रकार  की  सहायता  देनी  चाहिये
 ।

 हमारे  देश  में  स्त्रियों  के  लिये  कोई
 व्यवसाय

 नहीं  है
 ।  इसलिये हमें

 इन  संस्थाओं  में  उन्हें  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  देने  चाहियें  जिससे  वह  समाज  में  सम्मानपूर्वक  रह  सकें
 ।

 यदि  हम  उचित  रूप  से  कार्यवाही  करें  तो  यह  सामाजिक  बुराई  दूर  हो  सकती  इसमें  संदेह  नहीं

 स्त्रियों  की  सहायता  प्राप्त  पुलिस  दल  को  इनको  निकालने  का  काम  सौंपना  चाहिये  तथा  इन  गृहों

 में  पुनर्वास  इस  प्रकार  हो  जिससे  यह  श्रात्म  निर्भर  हो  सकें  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  ae  गढ़वाल--पश्चिम  व
 जिला  टिहरी  गढ़वाल

 व
 जिला

 :  सभापति  यह  विधेयक  जो  कल  से  इस  सदन  के  सामने  विचारार्थ  है  स्वागत  योग्य  है

 are  wa  शीघ्र  ही  इस  पर  धारा  वार  विचार  प्रारम्भ  होकर  यह  पास  हो  जायेगा  ।  मेरा  तो  यह  विचार  है

 कि  इस  प्रकार  का  विधान  art  से  बहुत  समय  पहले  पास  हो  जाना  चाहिये  जितनी  देरी  हो

 गई  वह  तो  हो  गई  अरब  इसे  हमको  जल्द  से  जल्द  पास  कर  देना  चाहिये  ।  लेकिन  हमें  इसको  पास  करते

 समय इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  है  कि  खाली इस  कानून  को  पास  कर  देने
 भर

 से  हमारा  उद्देश्य

 सिद्ध  होने  वाला  नहीं  है  इसका  विशेष  लाभ  स्त्रियों  को  कैसे  होने  वाला  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  सुझाव  सरकार  के  सामने  रखना  चाहती  हूं  शर  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  सरकार

 उन  पर  विचार  करके  उन  पर  कमल  करने  का  प्रयत्न करे  ।  यह  कुप्रथा  कौर  कलंक  हमारे  देश

 समाज  से  तभी  मिट  सकता  है  जब  केन्द्रीय  सरकार  प्रान्तीय  सरकारों  को  इस  काम  में  हर  प्रकार  से  झा धिक

 तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता  दे  कौर  इस  सम्बन्ध  में  प्रान्तीय  सरकारों  के  ऊपर  केन्द्रीय  सरकार  का  पूरा

 नियंत्रण  रहना  चाहिये  वरना  यह  कुप्रथा  मिटना  मुश्किल  है  ।

 0.  x @
 यहां  पर  जो  यह  विचार  प्रकट  किया  गया  है  कि  यह  कुप्रथा  हमारे  यहां  wife  काल  से  चलती

 मैं  ऐसा  न  हीं  मानती  ।  शादी  काल  में  भगवान  ने  जो  सृष्टि  की  रचना  की  कौर  प्राणी  मात्र  की  रचना

 की  तो  वह  सब  के  भलें  के  उद्देश्य  को  लेकर  ही  की  थी  दौर  कोई  कुत्सित  भावनायें  मानव  में  नहीं  थीं
 लेकिन

 की  चल  कर  मानव  में  बुरे  भावों  का  उदय  हुमा  श्र  अपने  स्वार्थवश  उसने  बुरी-बुरी
 किस्म

 की
 प्रथाओं

 को  जन्म  दिया है  जिसके  कि  कारण  राज  हमारी  ऐसी  शोचनीय  अवस्था  हो  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा

 एक  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  पहले  गुप्त  रूप  से  जितने  भी  देश  में  इस  प्रकार  के  अनैतिक  AE  हैं  जहां  कि

 इस  तरह  का  दॉमेंनाक  व्यापार  चलता  है
 उनका

 पता
 लगाये

 व्यभिचार  के  स्थानों
 का

 पता  लगाने

 के  बाद  एक  दम  से  एक  वकत  में  उन  सब  स्थानों  पर  छापा  मारे  उनको  खत्म  कर  दे  ।  मैं  समझती

 हूं  कि  यह  तरीका  भ्र पना ने  से  सरकार
 को

 इस  काम  में  प्रतीक  सफलता  मिलेगी  शर  इस  अनैतिक काम

 को  रोकना  भी  ज्यादा  आसान  होगा  ।

 मैं  चाहती  हूं  कि  इस  जुर्म  के  भ्रपराधियों  को  afters  से  ग्रसित  दण्ड  दिया  स्त्रियों  को  नहीं

 बल्कि  मेरा  अभियान  उन  लोगों  से  है  जो  स्त्रियों  से  इस  प्रकार  का  पेशा  करवाते  हैं  या  वगैरह  चलाते

 हैं  वहां  फांस-फांस  कर  स्त्रियों  को  लाकर  रखते  हैं  शौर  उन्हें  इस  नीच  कर्म के  लिये  बाध्य

 करते  हैं  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  अफसोस  होता  है
 कि

 कहां  तो  हम  इस  कुप्रथा  को  खत्म  करना  चाहते  हैं

 ग्र  दूसरी  तरफ  सरकार  उन  वेश्यालयों  से  इनकम-टैक्स  ले  रही  है  जिससे  बजाय  हतोत्साहित

 होने  के  वे  लोग
 इस

 काम
 को  करने

 के  लिये  उत्साहित होते  हैं  ।  इस  पाप  की  कमाई  का  भ्रंश  सरकारी

 कोष  में  नहीं  जाना  चाहिये  कौर  सरकार  को  ऐसा  नहीं  करना  यह  बहुत  गलत
 बात  है

 शरर  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।



 ९६  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  ३०  १९५६

 पण्य-दमन  विधेयक

 [  श्रीमती  कमलेन्दुमति  are  |

 एक  मेरा  निवेदन  यह  भी  है  कि  इस  काम
 को

 करने  के  लिये
 र

 खोजबीन  करने  के  लिये  पुलिस
 अफसरों  में  पुलिस  में  ae  मजिस्ट्रेट  के

 स्थान  में  महिलायें  होनी  चाहियें  प्रौढ़  महिलायें  के  जिम्मे  इस  काम

 को
 देना  चाहिये  इस  काम  के  वास्ते  समस्त  विभाग  ही  स्त्रियों  का  हो  जाना  चाहिये  क्योंकि  स्त्रियां  इस

 काम  को  पुरुषों
 की

 अपेक्षा  अधिक  अच्छी  तरह  कर  सकती  हैं  ate  स्त्रियों  के  जिम्मे  यह  काम  रहने  से  बहुत

 कम  करप्शन  )
 की  सम्भावना रहती  है

 ।
 मैं  चाहूंगी  कि  इस  खोजबीन  का  काम  करने  के  लिये

 पुलिस  पुलिसमैन  मैजिस्ट्रेट्स  ऊपर  से  नीचे  तक  सब  महिलायें  रखी  जायें  ।  मैं  इस  बात  से

 तो  इंकार नहीं  करती  कि  स्त्रियों  के  द्वारा  इस  काम  में  करप्शन  की  संभावना बिल्कुल  ही  नहीं  रहेगी

 क्योंकि  हो  सकता  है  कि  कुछ  स्त्रियां  भी  ऐसी  हों  जो  कन्याओं  को  लाने  व  बेचने  aris  का  काम  करती

 हों  लेकिन  तो  भी  स्त्रियों  के  द्वारा  यह  काम  कराने  से  करप्शन  की  बहुत  कम  सभ्भावना  रहती  है  ।  पुरुष

 केवल  चौकीदारी  कौर  पहरे  का  काम  करने  के  लिये  भर्ती  किये  जायें  ।  मेरा  विश्वास है  कि  मेगर  इस

 विभाग  में  सारी  स्त्रियां  रक्खी  जायें  तो  इस  कुरीति  को  रोकने  में  काफी  कामयाबी  मिल  सकती  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  हमारे  द्वारा  हरिजन  भाइयों  को  ऊपर  उठाने  का

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कौर  उनको  हिन्दू  गले  लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कौर  यह  बड़े  हर्ष  का

 विषय  है
 कि

 काफी  मात्रा  में  हम  उसमें  सफल  भी  हुए  उसी  तरह  क्यों  न  हम  इन  वेश्यालयों  से  अपनी

 बहनों का  उद्धार  करके  उनको  हरिजनों  के  समान  क»  बराबर  स्थान  देने  का  प्रयत्न  करें  |  जरूरत

 अज  इस  बात  की  है  कि  हम  अपनी  उन  भागी  वैश्य  बहनों  के  दिल  में  यह  विश्वास  पैदा  करें  कि  हम  उन्हें

 अछत  शौर  हीन  नहीं  समझते  वे  भी  हमारी  तरह  मनुष्य  हैं  गौर  हमारी  तरह  संसार  में  सिर  उठाकर

 रिस् पैक्ट फुली  )  जीवन  व्यतीत  कर  सकती  हैं  ।  मैं  समझती  हूं  कि  अगर  हम  ऐसा

 कर  सकें  उन  प्रभागी  बहनों  को  बराबर  बैठा  सकें  तो  हम  बहुत  बड़ी  हद  तक  इस

 उद्देश्य के  प्रयत्न  में  सफल  हो  सकेंगे  शर  प्यार  देश  समाज  के  ऊपर  जो  यह  कलंक  है  उसको
 मिटा

 सकने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  द्रोह  झपने  देश  से  इन  वेश्यालयों  को  खत्म  कर  सकेंगे  |

 इसके  अतिरिक्त  वेस्याश्रों  के जो  बालक  होते  हैं  उनको  भी  हमें  समाज  में  मिलाना  है  क्योंकि  अगर

 वेश्यालयों  के बालक-ब्रालिकायें  समाज  में  नहीं  मिलाये  जायेंगे  तो  उनकी  बालिकायें  आगे  जाकर  aaa

 बनेंगी  कौर  उनके  लड़के  पिम्प  बन  कर  इस  तरह  के  भ्र नैतिक  काम  में  शरीक  होंगे  श्र  पापपूर्ण
 जीवन

 व्यतीत  करेंगे  ।  हमें  उन  वेश्याओं  उनके  बालक-बालिकाओं  को  यह  विश्वास  दिलाना  है  कि  वे  कोई

 दूसरे  नहीं  हैं  बल्कि  हमारी  तरह  इंसान  हैं  उनका  उद्धार  करने
 के

 लिये
 हम  हैं  ताकि  वे  अच्छा

 जीवन  व्यतीत  कर  हमें  उनकी  हर  तरह  से  सहायता  करनी  चाहिये  |

 एक  हमारे  भाई  ने  हमें  बतलाया  कि  at  देश  में  यह  कुप्रथा  इसलिये  मौजूद  है  क्योंकि  हमारे

 देश  में  निर्धनता  है  सनौर  चूंकि  यहां  के  लोगों  के  पास  खाने-पीने  को  कुछ  नहीं  है  इसलिये  यह  कुप्रथा  हमारे

 देश  में  फैली  हुई  है
 ।

 मैं  उनके  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  यह  जरूरी  नहीं  है
 कि

 अगर
 कोई

 व्यक्ति  निर्धन  है  तो  वह  ऐसे  कुकृत्य  की  अग्रसर  होगा  ।  मेरे  विचार  में  यह  हमारी  मानसिक  कमजोरी

 है  कौर  पाश्चात्य  सभ्यता  के  कुप्रभाव  के  कारण  हमारे  संस्कार  गलत  होते  जा  रहे  हैं
 जिसके

 कि
 कारण

 हमारा  इस  तरह  पतन  हो  रहा  है
 ।  मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  अफ़सोस  होता  है

 कि
 Bra  हमारे  देश

 की

 माता ग्र ों  को  क्लबों  गौर  दूसरी  इसी  तरह  की  ऐक्टिविटीज़  से  फुर्सत  ही  नहीं  मिलती  कि  वे

 अपन  बच्चों  की  देखभाल  कर  सकें  कौर  उनका  चरित्र  प्रिया  बना  सकें  और  उनमें  संस्कार डालें  कि  वे
 ake च

 गलत  राह  पर  जाने  से  रुक  सकें  मातायें  प्रश्न  बच्चों  को  सबेरे  से  भाइयों  के  जिम्मे  करके

 ara  इत्यादि  खेलने  निकल  जाती  हैं  जिसका  कि  परिणाम  यह  होता  है  कि  बच्चों  के  जैसे  संस्कार  बनने

 चाहियें  वैसे  नहीं  बन  पाते  ate  वे
 गलत

 रास्तों  पर  सहज  में  ही  बहक  जाते  हैं
 ।  इस  वास्ते मैं  समझती

 हूं  कि  हर  एक  देशवासी  का  भर  माताओं  का  पहला  यह  कर्त्तव्य  है  कि  हम  अ्रपने
 बच्चों

 को
 कम  से  कम



 ३०  १९४५६  स्त्रियों
 तथा  लड़कियों  का

 अ्रनैतिक  XE9

 पण्य-दमन  विधेयक

 जब  तक
 कि

 वे  ६,  ७
 वर्ष  के

 न
 हो

 जायें  स्कूल  में
 जाने  लायक न  हो

 जायें  तब  तक  भाइयों के  जिम्मे

 उनको
 न

 छोड़ें  हम  खुद  स्वार्थ  त्याग  कर  उनकी  ख़बर गिरि  रवखें
 |

 मैं  प्रिया  करती  हूं  कि

 हमारी  मातायें  मेरे  इस  भ्रनुरोध  पर  अवश्य  ध्यान  देंगी
 |

 इसके  मुझे  यह  कहना  है  कि  हमारे  जो  महिला  गौतम  चलते  हैं  उन  पर  भी  हमें  निगरानी

 रखनी  है  ae  यह  देखना  है  कि  वे  ठीक  ढंग  से  चल  रहे  हैं  या  नहीं  वहां  पर  कोई  गलत  कास  तो  नहीं

 हो  रहा है  ।  मैं  भ्र पने ही  प्रदेश  के  बारे  में  जानती  हूं  कि  वहां  कुछ  ऐसे  आश्रम  हैं  जो
 कि

 छिप  तौर
 पर

 वेश्यालय  बने  हुए  हैं  हमें  देखना  है  कि  वहां  पर  यह  पाप  कर्म  न  हों  कौर  में  समझती  हं  कि  महिलाश्रमों

 के  निरीक्षण के  लिये  महिला  अफसर  होनी  चाहियें  जिससे  वे  अच्छी तरह  निरीक्षण कर  सकें  कौर  ऐसे

 आश्रमों  में  किसी  भी  समय  वे  जा  सकें  शर  यह  देख  कर  प्यार  मन  में  यह  faa  कर  सकें
 कि

 वे  झ्राश्रम

 ठीक  प्रकार से  चल  रहे  हैं
 ।

 महिला  भ्रमर  को
 प्राप्त

 के  निरीक्षण  का  पूर्ण  अ्रधिकार  होना  चाहिये
 ।

 इसके  प्रतिक्रिया  मैं  समझती  हूं  कि  हमारी  स्त्रियां  जो  इस  पापपूर्ण  कर्म  की  प्रवृत्त  होती  हैं  बहुत  बड़ी

 हद  तक  उसकी  जिम्मेदारी  हमारे  पुरुष  समाज  पर  है  वें  इस  बात  के  लिये  as  निश्चय  कर  लें
 कि

 ~  AS

 हमें  जैसे  भी  हो  इस  बुराई  को  भ्र पने  देश  प्रौढ़  समाज  से  दूर  करना  है  तो  हमारे  भाई  लोग  बहनों  से  पहले

 इस  गंदे
 पर

 घृणित  काम  को  रोक  सकने  में  कामयाब  हो  सकते  भारतवर्ष  से
 वेश्यालयों

 को  बन्द  कराने

 के  लिये  हम  भाई-बहनों  की  समान  जिम्मेदारी  है  कौर  हमको  दूर  निचय  के  साथ  इस  कलंक  को  अपने

 दामन  से  दूर  करने  के  लिये  जुट  जाना  चाहिये  जिसमें  भाइयों  को  विशेष  प्रयत्न  करना  है  ।  दूसरे  देशों  में

 भी
 वेश्यालयों

 को  बन्द  करने  के  प्रयत्न  हो  रहे  हैं  और  कहीं-कहीं  पर  बहुत  कुछ  कामयाबी  भी  मिली  है
 तब

 हम  ही  इंस  शुभ  कार्य  में  किसी  से  पीछे  कयों  रहें  ।

 मैं  प्राकार  बतलाऊँ  कि  राज  से  दस  साल  पहले  मेरे  जिले  te  प्रदेश  में  विद्यालयों  प्रौढ़  बालिकाओं

 का  निर्यात  किस  तरह  से  बन्द  था  श्र  किस  तरह  से  वह  निर्यात  बढ़  रहा  है  उसका  कारण  यह  है  कि

 उस  समय  एक  कानून  था  जिससे  कि  निर्यात  २  प्रतिशत  भी  नहीं  हो  पाता  था  लेकिन  राज  इस  कानून  के

 लागू  न  किये  जाने  से  वह  निर्यात  बढ़  कर  ७०  प्रतिशत हो  गया  है  ।  कन्याओं  को  निर्यात  किये  जाने  के

 सम्बन्ध में  सन्  १९२८  में  मेरे  जिले  में  यह  कानून  लागू  किया  गया  था  कि  जो  लड़ियाँ  कौर  प्रौढ़  ग्राम

 से  बाहर  जाती  हैं  उनको  बाहर  जाने  की  कोई  भ्रावइ्यकता  नहीं  है  ।  यानी  वर्ष  की  उम्र  से  लेकर

 पचास  वर्ष  की  उम्र  तक  की  कोई  स्त्री  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में
 न

 जाये  क्योंकि  खेती  वगैरह  का  काम  बहुत

 काफी  है  उन्हें  बाहर  जाने  की  ग्रावइ्यकता  ही  नहीं  पड़ती  |  श्र  बाहर  जाये  भी  तो  किसी  भ्रमणकारी

 को  बता  कर  जाये  उसे  यह  विश्वास  दिला  कर  जाये  कि  किस  कारण  से  बाहर  जा  रही  है  ।  वें  यह

 विश्वास  दिलाकर  ही  बाहर  जा  सकती  थीं  ।  उन्हें  यह  भी  बताना  होता  था  कि  कितने  महीने बाहर  रहेंगी

 कौर  वापस  कब  लौटेंगी  |  इस  बात  का  समय  निर्धारित  कर  दिया  जाता  था  कि  वह  स्त्री  और  बच्ची

 बाहर  कितने  दिन  रहेगी  इस  प्रकार  से  यदि  स्त्रियों  के  निर्यात  के  स्थानों  पर  भी  सीमा  बांध  दी  जाये  तो

 बहुत  काम  चल  सकता  है  |  ऐसे  कई  इलाके हैं  जिनमें  यह  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये  तो  मेरा  विश्वास

 है  कि  इस  प्रकार  का  श्रवैंध  निर्यात  बहुत  कम  हो  जायेगा  ।  मैं  TAT  करती  हूं  कि  सरकार  यह  प्रतिबन्ध

 लगायेगी  र  राज्य  सरकारों  को  भी  आदेश  देगी  कि  ऐसा  प्रतिबन्ध  लगाना  बहुत  झ्रावश्यक  है  क्योंकि

 यह  मेरे  जिले  की  ही  बात  है  जहां  से  कन्याओं  को  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  लाया  जाता  इस  प्रकार के

 प्रतिबन्ध  के  कारण  वहां  लड़कियों  we  औरतों  का  भ्र वैध
 निर्यात  बहुत  ही  कम  होता  था  ।

 इतना  कह  कर  सरकार  से  यह  कहना  चाहती  हुं  कि  स्त्री  की  सब  से  बड़ी  स्वतन्त्रता  वही  है  जो

 कि  पुरुष  स्त्री  का  सन्मान करता
 उसको

 चादर  व  प्रेम  से  रखता  है  ।  यह  हमारे  लिये  सब  से  बड़ी

 स्वतन्त्रता  है  कौर  पति  तथा  कुटुम्बी जनों  द्वारा  सम्मान  को  पाकर  स्त्रियों  को  संतोष
 होता  है  ।  प्रतीत

 काल  से  पुरुष  वर्ग  चादर  करता  aa  भ्र भी
 भी  स्त्री के  लिये सब  से  बड़ी  स्वतन्त्रता  यही  है



 %Es  स्त्रियों
 तथा  लड़कियों का

 अनैतिक  ३०  १९५६
 पण्य-दमन  विधेयक

 [  श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह ]

 कि  पुरुष  उसका  झा दर  पुरुषों  की  आंखों  में  स्त्री
 की  इज्जत  होना  स्त्री  के  लिये  सब  से  बड़ी  स्वतन्त्रता

 व  संतोष की  बात  है  ।

 महोदय :  कई  खण्ड हैं  इसलिये  मेरा  निवेदन है  कि  माननीय  सदस्य  खण्डों  पर  बोलें

 तथा  पांच  मिनट  से  ग्रसित  न  लें  ।

 दो  भ्र ौर  सदस्य इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेना  चाहते  विधेयक  २  बजें  म०  प०  समाप्त

 होना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  कितना  समय  लेंगे  ?

 श्री  दातार
 :

 मुझे  केवल  पांच  मिनट  लगेंगे  ।

 महोदय
 :

 जो  सदस्य  बोलना  चाहते  हों  उनसे  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  खण्डों  पर  बोलें  ।

 श्री  जांगड़े  :
 कुछ  नयें  सुझाव  देंने  हैं  जो  खण्डवार

 चर्चा  में  नहीं  दिये  जा  सकेंगे  ।

 भ्रच्युतन
 :

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  नाम  नहीं  भेजे  हैं  उन्हें  भी  बोलने  का  अवसर

 मिलना  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 ठीक  है  परन्तु  समय  नहीं  है  ।

 श्री  मु०  ला०  अग्रवाल  पीलीभीत  व  जिला  :  खण्डों
 पर  भी  कुछ  समय

 लगेंगी

 सभापति  महोदय
 :

 वे  केवल  पांच  मिनट  तक  बोलेंगे  ।  श्री  जांगड़े  ।

 शी  जांगड़े  :
 सभापति  हमारे  लिये  यह  बड़े  सौभाग्य  की  बात  है  कि  यह  विधेयक  इस  सदन

 में  पारित  होने  के  लिये  प्रा  रहा  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  संकल्पों के  अनुरूप  यह  विधेयक  बन  रहा है

 हमारे  देश  मेरे  हमारे  देश  की  प्राचीन  संस्कृति  में  राजभवनों  पूंजीपतियों  के  घरों  में  ,  उनकें  आवासों

 में  यह  धंधा  चलता  था  ।  पर  उसका  नाम  वेश्यावृत्ति नहीं  था  ।  नर्तन कृत्य  या  दूसरे  नामों  से  वह  पुकारा

 जाता  था  |  वही  वही  अनैतिक  भ्रष्टाचार  या  सघन  शहरों

 की  गन्दी  बस्तियों में  ate  झ्रनाश्रित  स्थानों  में  प्रा  टपकी  है  कौर  अक्सर  यह  देखने  में  कराता  है  कि  जो

 बड़े  पूंजीपति  हैं  वह  हम  गरीबों  की  विवशता  का  नाजायज फायदा  उठाते  हैं  ।  खैर
 मैं  विस्तृत रूप  में  न

 जा  कर  कुछ  स्पष्ट  बातें  यहा  रखना  चाहता  हूं  ।

 इस  विधेयक  को  पढ़ने  के  बाद  मुझे  कूछ  खामियां  )  मालूम  हुई  एक  खामी  यह  मालूम

 होती  है  कि  चलते-फिरते  मेलों  या  तीर्थ  स्थानों  में  ऐसे  तम्बू  या  शिविर  लगायें  जाते  हैं  जहां
 पर

 कि  वेश्यावृत्ति  का  धंधा  चलता  है  जिन  मकसदों  को  लेकर  मेले  या  तीर्थ-स्थान

 रक्खे  जाते  हैं  उनका  दुरुपयोग  होता  है
 ।  इसलिये जो

 परिभाषा
 इसमें  ब्रिटेन  हाउस  की  दी

 हुई  है  उसमें  पेंट्स  या  मोबाइल  टेंट्स  के  शब्द  जोड़े  जायें  तो  मतलब

 qe  हो  सकता  है
 ।

 ७  द  में  मैंने  देखा  कि  जो  हरते  इस  कार्य  को  करती  हैं  उनके  दण्ड  की  जो  प्रक्रिया  है  वह

 बहुत ही  कम  है  ।  कहा  गया  है
 कि  उन्हें  या  तो  सजा  दी  जा  सकती  है  या  जुर्माना  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  जो  शब्द  रखे  गये  हैं  वह  बहुत  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  उस  औरत  को  सजा  दी  ही  जायेगी
 ।

 हमने  मुख्य

 प्राविधान में  उसमें  लिखा  है
 :

 लेस  देन  बन  वर्ष  से  कम  नहीं  )  लेकिन

 «- नणणणााााएाए क्लाज
 ७  झ्र  ८  को  देखें  तो  वहां  पर  पायेंगे  कि  किसी

 औरत
 जो  कि

 इस
 धंधे  को  करती  है  या  जो  किसी

 मूल मं ग्रेजी  में  ।



 ३०  RENE  स्त्रियों  तथा  लड़कियों का  अ्रनैतिक  KEE

 पण्य-दमन  विधेयक

 कोठे  से  या  खिड़की  से  इशारों  के  द्वारा  वेश्यावृत्ति  को  उकसाती  दण्ड  की  जो  प्रक्रिया  है  वह  बहुत  कम  है  |

 वहां  पर  कोई  कम्पमान नहीं  ग्रनिवायं दण्ड  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  भले  ही  ऐसी  प्रौरत  को  एक  या

 दो  महीने  का  ही  दण्ड  दिया  लेकिन  झा धिक  दण्ड  के  बजाय  सजा  दी  जाये  ।  न्यूनतम प्रवृति  उस

 के  लिये
 भी

 यहां  पर  निर्धारित  की  जाये
 ।  तभी  जाकर  यह  विधेयक सफल  हो  सकता है  ।  भ्र भी  तक

 ह  चल

 मैंने  मेरी  बहनें  माफ  करेंगी  कि  मैं  ऐसे  शब्द  कहता  कि  औरतों  को  विवाद  होकर  वेश्यावृत्ति
 23.

 करनी  पड़ती  लेकिन  भ्र भी  भी  कई  स्थान  ऐसे  हैँ  जहां  पर  कि  पुरुष  जिन्दा  पति  जिन्दा  पति  विवाद

 है  हजारों  की  संख्या  में  औरतें  पुरुष  के  रहते  हुए  एक  स्त्री  के  रूप  में  रहते  हुए  भी  वेश्यावृति का  धंधा

 चलाती है  ।  पति  जिन्दा  फिर  भी  तीन-चार  साल  के  भीतर  उसके  तीन  बच्चे  पदा  हो  जाते  हैं  ौर  उसको

 पता  नहीं  उसका  पिता  कौन हैं  ।  हम  इस  कानन  द्वारा  वेश्यावृति  को  बन्द  करना  चाहते  हैं  तो

 इस  तरफ से  भी  '  बन्द  करें  ।  मैंने  माना  कि  पुरुष  औरतों
 पर

 बहुत  जुल्म  श्र  भ्रष्टाचार  करते  पर

 सदा  यह  चीज  एक  तरफा  ही  नहीं  होती  है  ।  कहीं-कहीं अपवाद  भी  होता  है  ।  उसका  इस  विधेयक में

 समावेश  होना  चाहिये  ।  मैं  बता  सकता  हुं  कि  कई  ऐसे-ऐसे  शहर  हैं  जसे  कलकत्ता  प्रौढ़  जहां  पर

 हजारों  औरतें  जाती  हैं  कौर  पति  की  इच्छा  के  माता-पिता  की  इच्छा  के  विरुद्ध  जाती  किसी

 का  कहना  नहीं  मानतीं  हूं  ।  समाज  का  सुधार  करने  के  लिये  इसकी  भी  ध्यान  देना  झ्रावश्यक  है  |

 मैंने  पूरा  अनुभव  किया  है  कि  वेश्यावृत्ति का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  समाज  में  जो  विवाह-विच्छेद

 का  बन्धन  है  वह  बहुत  ढीला  है  ।  उसका  नाजायज  फायदा  उठा
 कर

 वेश्यावृत्ति  की  जाती  है  ।  मैं  जानता

 हुं  कि  विवाह-विच्छेद  का  बन्धन  जितना  ढीला  होगा  उसका  उतना  ही  नाजायज  फायदा  लोग  उठा  सकते

 हैं  और  वेश्यावृत्ति  का  यह  भी  एक  प्रधान  कारण  हें  ।  बाप  लोग  यकीन  करें  या  न  मैंने

 अपनी  अ्रांखों  से  देखा  है  कौर  किसी  भी  सदस्य  को  कैलिस
 )

 करा  सकता  हूं  कि  विवाह-विच्छेद

 का  जो  ढीला  बन्धन  है  वह  वेश्यावृति  का  एक  कारण  है  प्रौढ़  इसक  लिये  हमारे  मंत्री  महोदय  को  ध्यान

 देना  होगा  |  जब  हिन्दू  मैरेज  ऐंड  डाइवोर्स  बिल
 पर  बहस  चल  रही  थी  उस  समय  भी  मैंने  इसके  बारे  में

 कहा  परन्तु  उस  समय  उसका  समावेश  नहीं  हो  सका  था  ।  इसलिये  जब  यह  विधेयक  पारित  हो

 उस  समय  इस  चीज  पर  भी  हमार  मंत्री  महोदय  ध्यान  दें  |

 मैं  यह  भी  देखता  हूं  कि  बड़े-बड़े  पहरों  में  जो  कारखानेदार या  मालगोदाम  वाले

 और  पंजीपति  हैं  वह  हमारी  प्रौढ़  बहनों  को  अराधी  रात  के  बजे से  १२  बजे  रात

 तक  या  १२  बजे  रात  से
 ४

 बज  सबेर  तक  ही  काम  पर  लगाते  दुनिया  में  मेंने  कहीं  नहीं  देखा  कि  आधी

 रात  के  समय  या  १२  बजे  रात  से  ३  बजे  सवेरे  तक  कहीं  कोई  प्रौरत  काम  पर  बड़े  कारखानों  कोयला

 खदानों  में  या  दूसरी  जगहों  में  रक्खी  जाती  हों
 ।

 यहां  कया  होता  है
 कि

 बताया  यह  जाता  है  कि  औरत

 कारखाने में  काम  करती  पर  भ्रसलियत  यह  होती  है  कि  पूंजीपति  अवसर  निकाल  कर  आधी  रात  के

 समय  हमारी  गरीब  माताओं  पर  बहनों
 को

 काम  देने  के  बहाने  से  अपनी  कामायनी  की  पूर्ति  करते  हैं

 कौर  इस  प्रकार  से  वेश्यावृत्ति चलाते  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  जब  यह  विधेयक  बने  तो  इसमें  इस  चीज  का

 भी  समावेश  हो  कि  कोई  भी  कहीं  जाकर  आधी  रात  के  बाद  या  १२  बजे  रात  से  लेकर  ६  बजे

 सबेरे  तक  काम  न  करे  |  कहीं  पर  भी  उसको  इस  तरह  काम  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।  इसको

 करने  के  बाद  ही  यह  विधेयक  ठीक  तरह  से  पारित  हो  सकता  है  ।

 इस  समय  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  ।  वेसे  (  )  तो  बहुत  से  हैं  जिनमें  खामियां

 लेकिन  समय  कम  होने  के  कारण  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  |

 अन्त  में  में  एक  बात  कह  कर  समाप्त  करता  हूं
 ।

 कहा  जाता  है  कि  गरीबी  के  कारण  ही  यह

 वेश्यावृति फलती  है  ।  लेकिन  फिल्म  उद्योग  में  जो  चलचित्रों  के  निर्माता  उनके  आवास  हों  में  क्या

 देखते  वहां  से  इस  तरह  की  चीजें  प्रत्यक्ष  रूप  से
 न

 सही  लेकिन  परोक्ष  रूप  में  हमारे  सामने  जाती



 ६००  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  दुक्रवार, ३० नवम्बर, १९ ४५६ ३०  as  - L&
 पण्य-दमन  विधेयक

 जांगड़े ]

 जो
 फिल्मों  का  निर्माण  होता  है  उनमें  भी  कई  ऐसी  चीजें  पाई  जाती  जिनसे  इस  वृत्ति  को  प्रोत्साहन

 मिलता
 है  ।  कई  चलचित्र  तो  इतने  अ्रश्लील  होते  हैं  कि  उनकी  श्रीलता के  कारण  भी  यह  वेश्यावृत्ति

 बढ़ती है  ।  सेंसर  बोर्ड  के  जरिये  नगर  सरकार  इस  चीज  को  रोकने  का  भी  प्रयत्न  करे तो  हमारा जो

 सामाजिक  स्तर  है  वह  ऊंचा  हो  सकता  है  ।

 जो  उपाय  मैंने  बतलाये  यदि  उनको  काम  में  लाया  जाये  शर  इनकी  कौर  ध्यान  दिया  जाये  तो

 हमारा  जो  नैतिक  स्तर  वह  संसार  के  सभी  देशों  से  ऊंचा  हो  सकता  है  ।

 श्रीमती  मिनीमाता  जातियां  )  :  सभापति
 ब»  fo  oN

 महिला  अनैतिक  बिल
 जो

 कई  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करने  के  बाद  इस  सदन  में  प्रस्तुत  हुआ  उसके  लिये

 में  श्रीमती  राजमाता  को  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यावाद  देती  हूं  ।

 इस  बिल  को  यहां  पेश  हुए  देख  कर  मुझे  खुशी  हुई  है
 ।

 परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  मुझे  इस  चीज

 को  देखकर  दुःख  भी  हुआ  है
 कि

 हमारी  सरकार  इस  चीज  को  हमेशा  के  लिये  खत्म  नहीं  कर  रही  है  ।

 मैं  समझती  हूं  कि  जितनी  जल्दी  इस  चीज  को  खत्म  कर  दिया  जाता  उतना  ही  wea  होता  ।  इस  बिल

 में  कहा  गया  है  कि  सार्वजनिक  स्थान  से  २००  गज  के  प्रति  कोई  वेश्यालय  नहीं  होना  चाहिये  |  इसका

 क्या  में  यह  लगाऊं  कि  २०१  गज  की  दूरी  पर  विद्यालय  खोला  जा  सकता  है  ?

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहती  हूं  वह  लाइसेंस  के  बारे  में  है  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  किसी

 व्यक्तिगत  संस्था  को  हमारी  सरकार  लाइसेंस  देने  की  न  करे  ।  पहले  पहल  कई  स्थानों  पर  विधवा

 आश्रम  खोले  गये  थे  परन्तु  हर  तरह  की  कठिनाइयां  उपस्थित  हो  जाने  के  कारण  उनमें  से  एक  भी

 आश्रम  दिखाई  नहीं  दे  रहा  है  ।  इस  वास्ते  मेंरी  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  व्यक्तिगत  लाइसेंस न  देकर

 के  छोटे  से  छोटे  बचाव गृह  को  भी  सरकार  अपनी  देखरेख  में  रखे  प्रत्येक  बचाव गह  में

 चाहे  वे  छोटे-छोटे ही  चालू  करे  प्रापर  वहां  उद्योग  धंधे  नहीं  चलाये  तो  वे  बचाव गृह  स्वावलंबी

 नहीं बन  सकेंगे  ।  भ्रमर ये  बचाव गृह  स्वावलम्बी बन  जायेंगे  तो  वहां  पर  रहने  वालों  का  जॉ चरित्र है

 वह  ठीक  रह  सकेगा  प्रौढ़  वे  झ्रात्मशक्ति  को  सबल  बना  सकेंगे  ।  इससे  उनके  दिल  में  भ्र नैतिक

 कार्यों  के  प्रति  घणा  की  भावना  पैदा  होगी  श्र  उनका  चरित्र  ऊंचा  उठेगा  ।

 मुख्य  बात  तो  यह  है
 कि

 समाज  के  भ्रष्टाचारों  को  गरीबी  भर  बेरोजगारी  को  जोकि  गांवों  में

 फैली  हुई  है  उसे  श्राप  खत्म  करें
 ।

 इस  चीज  को  देखकर  बहुत  ही  दुख  होता  है
 ।  हम  सभी  लोग  तथा

 सरकार  भी  गांव  की  उन्नति  के  लिये  नारा  लगाते  हैं  परन्तु  दिनों  दिन  गांवों  में  बेरोजगारी  बढ़ती ही  चली

 जा  रही  |  मैं  कुछ  पहले  देखती  थी  कि  गांव  की  लंगड़ी  सनौर  ग्रंथि  शर  निःसहाय  महिलायें  भी
 चक्की

 चला  कर  धान  HE  कर  प्रच्छी  तरह  से  गुजर-बसर  कर  लेती  थीं
 |

 परन्तु  अरब
 तो

 छोटे  से  छोटे

 गांव  में  भी  छोटी-छोटी  मशीनों  की  आवाज  धक-धक  करती  है  गांव  वालों को  काम  से  वंचित कर

 धक्का  मार  कर  बड़े-बड़े  बहरों  में  भेज  रही  शहर  में  जा  कर  जो  बहनें  भगवान  से  जरा  डरती  हैं

 वें  तो  कठिन  परिश्रम  करके  कमा  कर  खा  लेती  हैं  परन्तु  जो  बहनें  कठिन  परिश्रम  नहीं  कर  सकती हैं  वे

 लाचारी  की  हालत  में  अनैतिक  कार्यों  में  जुट  जाती  हैं
 ।

 इनको  इस  काम  को  लाचारी  में  ही  करने  को  बाध्य

 होना  पड़ता  जब  वे  इस  काम
 को

 करने  लग  जाती  हैं  तो  समाज  उनको  घृणा  की  दृष्टि से  देखता  है  I

 इस  बिल  में  भ्रापने  वेश्याओं  के  लिये  जिस  जुर्म  को  करने  के  लिये  सजा  की  व्यवस्था  की  वही

 सजा  ऐसे  भ्र नैतिक  कार्य  करने  वाले  पुरुषों  के  लिये  भी  होनी  चाहिये  ।  war  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया  है
 ।

 श्राप  कानून  बना  दें  कौर  साथ  ही  कानून  की  ज विहूलना  होनें  दें  तो  इससे  क्या  लाभ  होगा
 ।  मगर

 ज  सब  के  लिये  एक-सी  सजा  न  रखी  तो  इसमें  जातिवाद  कौर  सम्प्रदायवाद  की  बात  भी  उठ  खड़ी

 हो  सकती है  ।  मैँ  आपको  यह  भी  बतलाना  चाहती  हूं  कि  श्रापने  भ्रस्पुव्यता  निवारक  कानून  जो  बनाया
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 उसके  बारे  में  श्राज  गांवों  में  कहा  जा  रहा  है  कि  हम  इसको  मुर्दा  बना  कर  ही  दम  लेंगे  ।  मैंने उन

 लोगों  से  कहा
 कि

 भाई  कुछ  देर  तो  इंतजार  मगर  प्रा पने  प्रभी  से  इस  तरह  करना  शुरू  कर  दिया  तो

 कसे  काम
 चलेगा

 ।  लेकिन  कोई  सुनता  ही  नहीं  मैं  आपको  यह  भी  बतलाना  चाहती  हूं  कि  छत्तीसगढ़

 में  इस  कानून
 के

 होने  की  वजह  से  सात  मर्डर  केसिस  के  हो  चुके  हैं
 ।

 तो  श्राप  कानून तक
 तो  बना

 देते  हं  लेकिन  उस  पर  झ्र मल  अच्छी  तरह  से  नहीं  होता है  ।  राज  कानूनों  की  कोई  इज्जत  नहीं

 करता  कोई  कद्र  नहीं  करता  है
 ।

 एक  गांव है  जिसका  नाम  जुमला है
 वहां  पर  हर  एक  आदमी  ने AN 2,  ON

 तीन-तीन  कौर  चार-चार  औरतें  रखी  हुई  एक  को  वे  घर  मैं  रख ब १५  च्
 लते  खेती

 वगैरह  का
 काम  करने

 के  एक  को  बम्बई भेज  देते  हें  पौर  एक  को  कलकत्ता  भेज  देते  हर  साल  मैं  उस  गांव  में  जाती

 हूं  और  आठ  दिन  या  पन्द्रह  दिन  पहले  उनके  पास  खबर  भेज  कर  उनको  बुलवा  लेती हूं  ।  में  उनसे

 इस  बात  की  कसम  खिलवाती  हूं  कि  वे  ऐसा  नहीं  करेंगे  ।  एक  बार  तो  मैंने  वहां  पर

 का  पाठ  भी  करवाया था  |  लेकिन  जब  हम  वापस  जाते  हैं  उसके  बाद  भी  वे  लोग  उनको  इस  काम  को

 करने  के  लिये  मजबूर  करते  हैं  ।

 खड़गपुर में  हमने  एक  संस्था  की  स्थापना  की  थी  वहां  पर  हमने  कोई  ५०  स्वयंसेवक  भी  रखे

 थ  ।
 वहां  पर  हमने  कलकत्ता  वगैरह  से  लाकर  ३००  के  करीब  लड़कियों  को  रखा  था  ।  परन्तु  समाज  ने

 उनकी  घृणा  की  दुष्टि  से  उनको  नहीं  भ्र पना या  प्रौढ़  वे  बेचारी  लाचार  होकर  वहां  से  चली  TE  |

 तो  मैं  कहती  हूं  कि  समाज  को  भी  अपना  गतंव्य  समझना  चाहिये  |

 में अन्त  में  माननीय  मंत्री  जी  से  यही  करना  चाहती  हूं  कि  वह  बचाव गू हों  में  ऐसी  बहनों

 को  लाकर  रखें  कौर  उन  गृहों  को  स्वावलम्बी  बनायें  ।  साथ  ही  साथ  मैं  समाज  से  भी प्रार्थना  करती

 हूं  कि  वह  ऐसी  देवियों  को  श्रपनावे  ।  जब  ऐसा  होगा  तभी  उन  बहनों  का  जो  दुःख  है  वह  दूर  उसका

 निवारण  होगा  ।

 श्रीमती  सुषमा  सेन  :  हम  सभी  इस  विधेयक  का  समर्थन करते  हैं  तथा  ara  करते  हैं  कि

 ह  इ  सत्र  में
 पारित

 हो  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध में  मैं  कुछ  सुझाव देना  चाहती  हूं
 ।

 एक  महिला

 पुलिस क॑  सम्बन्ध  में  मे  रा  विचार हैं  हमें  इनको  प्रशिक्षित कर  के  यह  काम  सौंप  देना  चाहिये  ।

 श्री  जोखिम  sear  दण्डाधीदश  भी  स्त्रियां  होनी  चाहियें  ।

 श्रीमती  सुषमा  सेन  कुछ  सदस्यों
 ने

 बताया
 कि

 चीन
 में  इसको किस  प्रकार  हटाया  गया

 में  प्रभो  गरमी  चीन  से  शनाई  |  वहां  पर  स्त्रियों  ने  मुझे  बताया  कि  वहां  लोकतंत्रवादी  महिला  संघ  के

 सदस्य  प्रत्येक  जिले में  जाते हैं  तथा  वहां  प्रत्येक  स्त्री से  बातचोत  करके  उन्हें  सामूहिक  कार्यों  में

 काम  दिलाते  हैं  ।  इस  प्रकार  ये  स्त्रियां  ate  स्त्रियों  से  प्लग  रहती  हैं  ।  मेरा  सुझाव  हैं  कि  कुछ  इस  प्रकार

 के  कार्य  करें  जिससे  इन  स्त्रियों  को  काम  मिल  जायें  |  इन  दाब्दों  से  में  इसका  समर्थन  करती  हूं  ।

 दातार  में  इस  सभा के  सदस्यों  का  झ्राभारी  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक
 के  उपबन्धों

 का  समर्थन  किया  है  ।  मैंने  एक  भी  माननीय  सदस्य  को  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  के  विरोध  में  बोलते

 उठाए  नहीं  सुना ह  ।

 कई  सुझाव  दिये  गये  |  जहां  तक  महिला पलिस  को  नियुक्ति  का  प्रश्न  उन  पर  राज्य  सरकारें

 यथासमय  ध्यान  देंगी  ।  कुछ  राज्यों  में  महिला  कभी  भो  हैं  i  महिला  पुलिस  पदाधिकारियों

 की  नियुक्ति  प्रारम्भ  भी  की  गयी  हैं  ।  यह  बहुत  सम्भव  है  कि  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जानें  के  बाद

 अनेक  राज्य  सरकारों  को  महिला  पलिस  पदाधिकारियों  की  झ्रावश्यकता  प्रतीत  होगी  कौर  मुझे  विश्वास

 है  कि  वे  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगी  ।  wa  भी  अनेक  जगहों  पर  महिला  न्यायाधीश  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में अंग्रेजी में
 ।
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 [ at  दातार |

 एक  यह
 झ्रालोचना  की  गयी थी  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  इस  ay  में  अ्रसाधारण हैं  कि  न्यूनतम

 दण्ड
 रखा  गया  है  श्र  कुछ  मामलों  में  उपबन्ध  बहुत  कठोर हैं  ।  मैं  सभा  को  बताना  चाहता हूं  कि  हम

 इस  विधेयक  के  उपबन्ध  यथासम्भव  कठोरता  से  लागू  करना  चाहते हैं  क्योंकि  वेश्यावृत्ति  की बुराई

 से  हमारी  परतों  की  शक्ति  व्यथ  नष्ट  हो  रही  है  चक्कर  नैतिक  स्तर  गिर  रहे  हैं  ।  एक  मित्र ने  कल

 कहा  कि  इसके  लिये  पाश्चात्य  सभ्यता  उत्तरदायी  मैं  तो  कहूंगा कि  न  केवल  पाइचात्य  सभ्यता

 बल्कि  भारत
 की

 सामाजिक  sara
 भी

 इसके  लिये  उत्तरदायी  हैं  |  हमारे यहां  पुरुषों  के  लिये  एक  मानक

 और  स्त्रियों
 के

 लिये  एक  दूसरा  मानक  था  ।  पुरुषों  के  सम्बन्ध  में  हम  इस  alae  अपराध  को  सटन  कर
 ०५, ०५,  स्त्री

 लेते  हैं  किन्तु  स्त्रियों  के  मामले  में  हम  उसी  अपराध  पर  घोर  श्रापत्ति  करते  हैं  ।  जहां  तक  महिलाओं का

 सम्बन्ध  हमारे  यहां  सामाजिक  कौर  allay  दशाओं  की  समानता भी  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  बताया कि  यह  प्रसिद्ध  नगरों में  ही  होता  है  ।  यह  सच  है  कि  यह  अपराध

 अधिकतर  नगरीय  क्षेत्रों  में  होता  है  किन्तु  हमें  यह  भी  समझना  होगा  कि  ग्रामीण  जीवन  की  दयनीय

 ददा  के  कारण ही  औरतें  शहरों में  रानी  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  गांवों  में  ्र  ग्रामीण

 क्षेत्रों में  हालत  बहुत ही  खराब है  जीवन में  कुछ  वैध  या  प्राप्त  करने  की  थोड़ी

 भी  सम्भावना  होने  वे  यहां  लायी  जाती  हैं  ग्रोवर  इस  अपराधपूर्ण  जीवन  से  अ्राकृष्ट  होती

 इसलिये  aif  दशाएं  सुधरना  चाहियें  कौर  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर  रही है
 |  मुझ

 हुए  हैं कि  नैतिकता  के  विभिन्न  मानकों  के  स्थान  पर  महिलाझश्ों  में  पूर्ण  समानता  का  विचार  जोर

 पकड़  tate  |  नयी  सामाजिक  विधियां  पारित  की  जा  रही  जिससे  स्त्रियों  की  दशाओं  के  विषय

 में  समानता  दूर  हो  जाये  ।
 हम  अनेक  क्रियात्मक  कार्यवाहियां  भी कर  रहे  स्त्रियों  के  पुनर्वास

 क  भारत  के  alas  पुनर्वास  के  लिये  हमने  कई  कार्यवाहियां  की  हैं  ।  कई  अधिनियम  पारित  किये

 गये  हैं  ।  झ्र भी  हाल  ही  में  हमने  दत्तक  ग्रहण  तथा  निर्वाह  व्यय  विधेयक  पारित  किया है  ale

 इस  प्रकार  हम  स्त्रियों  को  पुरुषों  के  साथ  पूरी  समानता  के  अ्रधिकार  दें  रहे  हैं  ।  मत  पुरुषों  कौर

 स्त्रियों  को  विभिन्न  cat  के  सम्बन्ध  में  सुरक्षित  स्थान  दिलाने  के  लिये  सरकार  ने  ऐसी  ही  कुछ

 कार्यवाहियां  की  हैं  |

 जसा  कि  मैंने  यह  अपराध  दूर  करने  के  जो  सदियों  का  पुराना  बड़े  कठोर  नियम

 आवश्यक  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  जिस  प्रकार
 स्वागत  किया  हें  उससे

 में  संतुष्ट हूं
 ।

 महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 €  2&¥o  को  स्थानों  में  हस्ताक्षरित  अभिसमय  के  ada में
 स्त्रियों  तथा

 लड़कियों  के  भ्र नैतिक  पण्य  के  दमन  की  व्यवस्था  करने  वालें  विधेयक  प्रवर  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  गैप

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २--(परिभाषायें  )

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  २  में  केवल  एक  संशोधन  संख्या  23.0  ।  किन्तु  प्रस्तावक  श्री  त०  To

 मुनि स्वामी  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  अरग  बने  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड
 २

 विधेयक  में
 जोड़  दिया  गया  |

 a

 faa  अंग्रेजी
 में

 ।
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 खण्ड  ३--  शादी  चलाने  के  लिये

 a रामा  राव  में  अपना  संशोधन  संख्या  १४  प्रस्तुत  करता  श  ।

 में  अपने  विचार कल  ही  प्रस्तुत  कर  चुका  हुं  ।  मुझे इस  पर  शझ्रापत्ति  नहीं  कि  भारी  दण्ड  दिया  जाये

 किन्तु  आपत्ति  इस  बात  पर  है  कि  क्या  दण्डाघधीश  को  इस  बात  के  लियें  बाध्य  करना  न्यायालय  की

 दे  ? गरिमा  के  प्रतिकूल  नहीं  होगा  कि  वह  दो  साल  के  कारावास  का  दल

 महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  gat

 श्री
 दातार  :  में  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं

 कर  रहा  हूं
 श्र में  उसके  कारण  पहल  ही

 बता  चुका  हूं  |  यदि  अपराध  सिद्ध  होने  की  दशा  मे ंमें  किसी  व्यक्ति  को  दण्ड  दिया  जाता

 तो  उसे  कम  से  कम  न्यूनतम  दण्ड  भ्र वश्य  ही  मिलेगा  ।  दूसरा  कौर  कोई  उद्देश्य  नहीं  हो  सकता  |

 इसलिये  न्यूनतम  दण्ड  रखा  गया  हैं  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संबोधन  संख्या  १४  सभा  के  मतदान  के  लिये

 रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 to ०  चं०  फार्मा  (  म  खण्ड
 हे  पर  कुछ  कहना  चाहता हू  |

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  पहले  उठते  तो  उन्हें  अवसर  मिल  जाता  ।  wa  मैं

 इस  खण्ड को  सभा  के  मतदान के  लिये  रख  रहा  हूं  ।  नरन  यह  हूं

 खण्ड  ३  विधेयक  का  रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 खण्ड  c——  को  कमाई  पर  निर्वाह  करने  के  लिये

 महोदय  :  क्या  डा०  रामा राव  अपना  संशोधन  संख्या  १५ का  प्रस्ताव रख  रहे  हैं  ?

 रामा  राव  :
 नहीं

 ।

 दी०  do  फार्मा  :  मैं  विधेयक  के  निर्माताओं  से  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  इस  अपराध

 लिये  दण्ड  भयोत्पादक  होना  चाहिये  कौर  दण्ड  के  क्रम  की  पद्धति  भी  रखनी  चाहिये  |

 [  श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  पीठासीन  हुईं  ]

 किन्तु  मैँ  देखता  हूं  कि  खण्ड  में  शब्द  बड़ा  घातक

 रखा  गया  है  जिससे  विधेयक का  सम्पूर्ण  प्रभाव  समाप्त हो
 जायेगा  ।

 मैँ  नहीं  समझ  पाता कि  वह

 दाब्द  क्यों  रखा  गया  है  कौर  विधेयक  को  लागू  कराने  में  उससे  कौन-सा  प्रयोजन  सिद्ध  होगा  |  दूसरी

 इस  दाऊद  के  कारण  दोष  सिद्धि  शर  अधिक  कठिन  हो  जायेगी  क्योंकि  भ्र परा धी  व्यक्तियों  को

 कानन  के  चंगल  से  बच  निकलने  के  लिये  काफी  गुंजाइश  मिल  जायेगी  ।  फिर  वकील  लोग  तत़्व

 कला  के  प्राधा  पर  यह  सिद्ध  करने का  प्रयत्न  करेंगे कि  उस  मनुष्य  ने  जान-बूझ कर  नहीं  किया  शौर

 इस  तरह  की  कई  बातें  पैदा  हो  जायेंगी  कौर  कई  अपराधी  छूट  जायेंगे
 |

 मेरा  यह  कहना  हूं  कि  यह

 शब्द  हटा  दिया  जाये  |

 श्री  दातार  वह  शब्द  जानबूझ  कर  रखा  गया हैं  ।  वह  उन  लोगों  को  बचाने के  लिये  रखा

 गया है  जो  वेश्यावृत्ति  के  कार्यों से  अनभिज्ञ  होत ेहैं
 ।  उदाहरणार्थ  एक  भाई  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  रहता

 हैं  प्रौढ़  उसकी  बहन
 बम्बई या  दिल्ली  जैसे  शहर  में  रहती  है  ।  भाई  का  सच्चा  विश्वास होता  है  कि

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 [ att  दातार ]

 उसकी  बहन  वैध  पेशा  कर  रही  है
 गौर  उस

 कमाई  से  वह  ग्रामीण  क्षेत्र  में  अपने  भाई
 को  सहायता  पहुंचा

 रही  हैं
 ।

 अन्त  में  उसका st  यह  होता है  कि  बहन  वेश्यावृत्ति  करती  है  प्रौढ़
 वह  भाई

 की  सहायता

 करती हैं  ।  ज्यों  ही  भाई
 को

 मालूम  हो  जाता  है  कि  उसकी  बहन
 वेश्यावृत्ति

 से  जीवन
 व्यतीत  करती

 है, प्रौर उससे प्राप्त उससे
 प्राप्त  कमाई  वह  उसे  भेज  रही  त्यों ही  भाई  का  wars  प्रारम्भ  हो  जाता  हैं  ।  अन्यथा

 उसका  अपराध  प्रारम्भ  नहीं  होता  ।  निर्दोष  व्यक्ति  को  बचाने  का  न  कि  अपराधी  व्यतीत

 को
 बचाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 सभापति  महोदय  ह यह  हैं

 प खण्ड  ४  विधेयक का  वर्ग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 खण्ड  y— (aanrata  के  लिये  स्त्री  या  लड़की  को  प्राप्त  राजी  करना  या  ले  लेना )

 रामा  राव  :  मैं  संशोधन  संख्या  १६.  नहीं  रखूंगा ।

 श्री  मु०  ला०  अग्रवाल  में  अपने  संशोधन  संख्या  १,  २,  ३,  ४,  कौर ४  प्रस्तुत  करता

 मेरे  संशोधन  उस  क्षेत्राधिकार  के  सम्बन्ध में  हैं  जो  खण्ड  ५,  उपखण्ड  (  ३)  द्वारा  निर्मित  किये

 हैँ
 ।  यह  ठीक  हैं  कि  क्षेत्राधिकार वहां  उत्पन्न  होता  है  जहां  लड़की  प्राप्त  की  जाती  जहां  उसे  जाने

 के  लिये  राजी  किया  जाता  जहां  दूसरों के  दरा  ले  जायी  जाती  है  या  जहां  उसे  प्राप्त  करने
 का

 प्रयत्न  किया  जाता है  ।  या  तो  लड़की  प्राप्त की  जाती  है  या  उसे  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  जाता

 है  ।  स्वत  वह  जगह  क्षेत्राधिकार  के  म्रन्तगंत  होगी  ।  उपखण्ड  में  उस  स्थान  का  उल्लेख  है

 जहां वह  गई  हो  ।  यह  बिल्कुल  निरर्थक  है  तौर  निकाल  जाना  चाहिये  ।  हमने  उस  जगह
 ~

 क्षेत्राधिकार  का  उपबन्ध रखा  है  जहां  प्रयत्न किया  गया  हो  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उपखण्ड  से  ये

 दाऊद  उसे  लेने  का  प्रयत्न  किया  गया  निकाल दिये  जायें  ।

 न्यायालय का  दो  जगहों पर  क्षेत्राधिकार  एक  तो  वह  जगह  जहां  लड़की  को  लिया  जाता

 है  शर  दूसरी  वह  जहां  लड़की  पहुंचती है  ।  उसके बाद  वह  बीच में  कई  जगहों  से  होकर  गजर  सकती

 है
 ।

 यदि  उपखण्ड  से  हम  यह  तके
 कर  सकते हैं  कि  उन  जगहों  पर

 भी  क्षेत्राधिकार होना  चाहियें

 तो  हमें  उसे  स्पष्ट  करना  चाहिये ।  इसी  कारण  मेने  एक  दूसरा  खण्ड  रखा  है  जिससे  न्यायालय

 कोनाक्री  दी  गयी  है  कि  वह  उन  बीच के  जगहों  को  भी  क्षेत्राधिकार में  ले  ले  ।

 इस  खण्ड  प्रयत्न  को  भी  हस्तक्षेप  अपराध  बताया  गया  किन्तु  वह  तर्क  शुद्ध  नहीं  है  ।

 हमने  लेने  कौर  प्राप्त  करने  के
 दोनों  प्रयत्नों

 को  अपराध  बनाया है  किन्तु  राजी  करने  या  उसे

 लिवा  लें  जाने  के  प्रयत्न
 को

 प्रप रा  नहीं  माना  गया ह  ।  वे  प्रयत्न भी  अपराध  माने  जाने  चाहिये ं।

 मैं  चाहता हूं
 कि  यह  खण्ड  ग्रधिक न् ह व्यापक  बनाया  बीच  के  जगहों  पर न्यायालय  को  क्षेत्राधिकार

 दिया  जाये  शौर  उपखण्ड  ३
 से  निर्थक

 दाब्द
 निकाल  दिये  जायें  ।

 ta  ह ५ ग्रंग्रेजी मे में  ।
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 सभापति  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुए  ।

 श्री  दातार  :  जहां तक  पहली  बात  का  सम्बन्ध  वह  प्रक्रिया  का  प्रइन है  कि  विशिष्ट

 अपराध  का  अ्रभियोग  कहां  चलाया  जाये  ।  उपखण्ड  के  अधीन  उसी  स्थान  पर  अभियोग

 चलाया  जहां  से  लड़की  प्राप्त की  जाती  है  या  जहां  उसे  जाने  के  लिये  राजी  कराया  जाता  हू  |

 खण्ड  उस  स्थान  के  सम्बन्ध  में  है  जहां  वह  गयी  हो  या  जहां  उसे  राजी  करके  लें  जाया  गया  हो

 सभी  सम्भव  जगहों  पर  की  सुविधायें  हों  इस  ara  से  ये  उपखण्ड  रखें  गय  हैं  ।

 जहां  तक  दूसरी बात  प्रकार  राजी  करने  के  प्रयत्न  का  सम्बन्ध मैं  अपने  माननीय  मित्र  को

 बताना  चाहता  हुं  कि  प्रयत्न  शब्द का  तभी  उपयोग किया  जाता  है  जब  वास्तव में  वह  कार्य
 पूरा  हो

 गया हो  जब  कार्य  पूर्ण  हो  जाता  है  तब  प्रयत्न  का  प्रदान  उपस्थित नहीं  होता
 ।  किन्तु

 करना एक  प्रयत्न है  ।  भ्रामरी  से  कोई  कार्य  कराया  जाता  है  ।  जब  शब्द  का  प्रयोग  किया

 गया  तो  उसमें  प्रयत्न  का  भी  ह  प्रौढ़  इसलिये  शिरिग्रह  का  प्रयत्न  निर्थक  होगा  |

 सभापति  महोदय  ने  संशोधन  संख्या  १,  २,  ३,  ४  शर  ४५  सभा  में  मतदान के  लिये  रखे

 तथा  वे  स्वीकृत हुए  ।

 महोदय  :  vet  यह  है

 कि  खण्ड  ४  विधेयक  का  बन  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  ६  विधेयक का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्ड ६  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 खण्ड  ७--(  सावे जनक स्थानों  में  या  उनके  पास  वेश्यावृत्ति )

 श्री दी०
 चं०  शर्मा

 :  मेरा  यह  निवेदन  है
 कि

 “”

 दो  सौ
 गज

 की
 दूरी

 के
 अन्दर

 दाब्द  निरथेक

 हैं  पौर  उनसे  इस  खण्ड  का  सम्पूर्ण  व्यर्थ
 हो  जाता  हे

 ।
 सभा  में  बताया  जा  चुका  हैं  कि  छात्रा

 दिक्षा  संस्थानों तथा  धार्मिक  पूजा के  स्थानों  का  इस  रोग  से  संरक्षण  Brae  है  ।  किन्तु  २००

 गज  के  बाद  कुछ  करना  वैध  बताया  गया  है
 मैं

 मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि
 केवल  निकट

 दाऊद

 का  ही  प्रयोग करें  ।

 मैं  नहीं  समझ  पाता  कि  ‘knowingly’  इस  खण्ड  में  क्यों  रखा

 गया  है  ।  यह  ठीक  है
 कि

 निर्दोष
 व्यक्ति

 को  दण्ड
 न

 दिया  जाये  किन्तु  यदि  इस  शब्द  का  इतने  बहुतायत

 से  प्रयोग  किया  जायगा  तो  इस  विधेयक  से  सम्बन्धित  किसी  अपराध की  जिम्मेदारी  किसी  पर  सिद्ध

 करना  बहुत  कठिन  होगा
 मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना है  कि  वे  इस  शब्द  को  निकाल दें  ।  अन्त  में

 मैं यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि  गज  की  दूरी  के  प्रकार  शब्द  भी  निकाल  दिये  जाये ं।

 __  महोदय
 :

 श्री  शर्मा
 न

 इस
 प्रकार

 का  कोई  संशोधन  पुरःस्थापित  नहीं  किया  है  ज

 अरब  सभा  के  सम्मुख  रखा  है
 ।  अरब

 मैं
 खण्ड  को

 मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा  |

 यदि

 बह  चाहें  तो  इसके  विपक्ष  मतदान  कर  सकते  EL

 मूल
 3 wast में  ।
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 पण्य-दमन  विधेयक

 [  सभापति  महोदय  |

 यह  है

 खण्ड  ७  विधेयक  का  at  बने
 ~

 |
 ड

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  ।

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  < cones  इरादी  की  अधिसूचना )

 श्री  मु०  ला०  भ्र ग्र वाल  :  मैं  खण्ड
 का

 विरोध  करना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  इसे
 सभा

 के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा  ।  वह  इसके  विपक्ष में
 मतदान  कर  सकते  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है

 ११  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १२--(श्रभ्यस्त  भ्रपराधियों  से
 अच्छे

 waco  की
 प्रत्या

 रघुबीर  सहाय  इटावा--उत्तर-पूवें  व  जिला  बदायूं--पूर्व  )
 :  मैं  भ्र पना  संशोधन

 संख्या  १०  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 इस  संशोधन  के  द्वारा  मैं  खण्ड  को  सरल  बना  कर  सारे  मामले को  न्यायालय  की स्वेच्छा पर

 रखना  चाहता  हूं  ।  यदि  जिन  शब्दों  को  हटाने  के  बारे  में  मैंने  संशोधन  रखा  उन्हें  बना  रहने  दिया

 गया
 तो  जो  दण्डाधीद  इस  प्रसिद्ध  की  सुनवाई  करना उसे  भी  कुछ  कठिनाइयों का  सामना  करनी  पड़ेगा  |

 उसके  ध
 को  सरल  बनाने

 की
 दृष्टि  से  मैंने  यह  संशोधन  पुरःस्थापित  किया है  मैं  समझता हूं

 कि  यह  तक  माननीय  मंत्री  को  पसन्द  जायेगा ।

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  ।

 श्री  दातार  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध जहां  कहीं  ऐसे  अपराधों  की  पुनरावृत्ति

 होती  है  उसे  उन  अपराधों को  रोकने  का  उपबन्ध  कहा  जाता  है  यह  शब्दावली  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 की  धारा  ११०  से  ली  गई  है
 ।

 यह  उपबन्ध  उसमें  बहुत  दिनों
 से  हैं

 :  इससे यह  बड़ी  सरलता

 से  सिद्ध  किया  जा  सकता  है  कि  कुछ  लोग  श्रम्यस्त  होने  के  कारण
 ऐसे  कुछ  कार्यों  में  रत  इस

 कारण  wea  व्यवहार  के  लिये  प्रतिभूति  का  होना  आवश्यक है  ।  प्रत  इन
 दादों  को  हटा  देना

 सम्भव  नहीं  हैं  ।

 श्री  रघुबीर  सहाय  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेता  हूं
 ।

 महोदय  :  क्या  सभा  माननीय  सदस्य  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति

 देती है
 ?

 सदस्य  हाँ  ।

 सभा
 को

 अनुमति  से  वापस  ले  लिया  गया
 |

 मूल  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 पण्य-दमन  विधेयक

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  १२  विधेयक  का  at  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १३  कौर  १४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  ¢y— ( aferrex  के  बिना  तलाशी )

 [Mt  ला०  अग्रवाल  :  मकान
 संशोधन  संख्या  ६  शहरों

 ७  प्रस्तुत करता  हूं

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  से
 निवेदन  करूंगा  कि

 वह  बहुत  संक्षेप में  बोलें

 जिससे हम  विधेयक  को  पारित  कर  सकें ।

 शी  मु०  ला०  अग्रवाल  :  खण्ड  १५  में
 हमने  पुलिस  अधिकारियों को  वारंट  के  विना  गिरफ्तार

 करने
 की

 शक्ति  दी
 हैं

 ।
 इसके  लिये  बातें  यह  है  कि  जब  कभी  विशेष  पुलिस  अधिकारी  के  पास इस

 बात  पर  विश्वास करने  के  लिये  उचित  कारण हों  कि  किसी  महिला  sweat  लड़की  के  साथ  ऐसा

 अपराध  किया  गया  हैं  जो  इस  विधि  के  भ्रमित  दण्ड  दिया  जाने  योग्य  है  तो  पुलिस  अधिकारी  झ्र विलम्ब

 ही  उस  स्थान में  घुस  सकता  है  कौर  वारंट  के  बिना  गिरफ्तार कर  सकता  है

 मेरे  विचार  से  wa  परिस्थितियां  काफी  बदल  चुकी  हैं  कौर  पुलिस  टेलीफोन  शादी  के  द्वारा

 दण्डाधीश से  सम्पर्क  स्थापित कर  सकती  हैं  ।  मैं  इस  चीज  से  कोई  लाभ  नहीं  समझता  कि  पुलिस

 अ्रधिकारियों  को  वारंट
 के

 बिना  तलाशी
 लेने

 की  भ्र नुम ति  दी
 जाय  ।  इससे  लोगों  को  परेशान  किया

 जा  सकता  है
 प्रौढ़

 धमकी  देकर  रुपया  वसूल  किया  जा  सकता  है  ।  हमारी  पुलिस  इन  सब
 चीजों  से  बरी

 नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध में  सामाजिक  कौर  नैतिक  आचरण  सम्बन्धी  मंत्रणा  समिति  ने  बताया हे  कि

 जनता  क्य  शोषण  नहीं  होना  चाहिये  श्र  पुलिस  वालें  वेश्याओं  को  बड़ा  तंग  करते  हैं  जिनसे

 पिंड  छुड़ाने  के  लिये  उन्हें  पुलिस  वालों की  जेब  गरम  करनी  पड़ती  जो  लोग  ऐसा  नहीं
 करते

 उन्हें  इधर  से  उधर  भटकना  पड़ता  है  |

 इस  कारण  इससे  कोई  भी  लाभ  नहीं  होगा  बल्कि  जनता  को  वे  ae  भी  तंग  ही

 करेंगे  ।
 इस  प्रकार का  उपबन्ध  दण्ड  प्रक्रिया संहिता  में  पहले  से  ही  मौजूद है

 ।
 पुलिस  अ्रधिकारी को वारंट को  वारंट

 के  बिना  तलाशी  लेने  की  भ्र नुम ति  देना  बिल्कुल  बेकार  है
 ?

 इन  दादों  के  साथ  मैं  सभा  से  अनुरोध करता  हूं
 कि

 वह  मेरे  संशोधनों को  स्वीकार  करे
 ।

 सभापति  महोदय  संशोधन  प्रस्तुत  हुए ।

 श्री  दातार  मैं  बताना  चाहता  हूं
 कि

 इस  प्रश्न पर  प्रवर  समिति
 ने

 बड़े  विस्तारपूर्वक  विचार

 किया  था  शर  उसने  जैसा  कि  वह  मूल  रूप  में  विधेयक  में  रखा  गया  उसमें  बहुत  संशोधन  कर

 दिये थे  ।  अरब  इसमें  एक  सुधार  सम्बन्धी  व्यवस्था की  गई  है  अर्थात्  इस  बारे  में  वारंट  जाने  से  पूर्वे

 पुलिस  भ्रमणकारी  को  ७५  विश्वास  के  कारण  लिखने  यह  एक  ऐसी  परिस्थिति  है  जिससे

 इस  शक्ति  का  दुरुपयोग  नहीं  किया  जा  सकता
 |

 इस प्रकार  के  सारे  मामलों  में  बिना  किसी  हिचकिचाहट के  दूसरे  पक्ष  के  पास  जाये  बिना  तत्काल

 कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  ।  उदाहरण  के  लिये  यदि  पुलिस  झ्रधघिकारी  को  किसी  दण्डाधीछ के  पास  जाना

 हो  प्रौढ़  दण्डाधीश  के  समक्ष  सारी  कार्यवाही  प्रकट  रूप  से  होनी  तो  सारा  प्रयोजन ही  निष्फल

 हो  जायेगा  क्योंकि  सारे  प्रप राध  करने  वाले  जितना  चतुर  हम  उन्हें  समझते  हैं  उससे  भ्रमित  चतुर

 मूल  मरंग्रेजी  में  ।
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 पण्य-दमन  विधेयक

 [  श्री  दातार  ]

 होते हैं  ।  इनके  पुलिस  कौर  दण्डाधीश  के
 सम्पर्क

 के
 भ्र पने

 एजेंट  होते  इस  कारण  यदि  इस  सारी
 जानकारी

 का  पता  को  लग  जाता  है  तो  तलाशी  का  प्रयोजन  ही  निष्फल  हो  जायेंगी ।

 वृत्ति  को  रोकने  के  लिये  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  उपबन्ध है  ।

 महोदय  :  इस  खण्ड  पर  एक  दूसरा  संशोधन  श्री  राघवाचारी  का  है  ।  चूंकि

 माननीय  सदस्य  अनुपस्थित  इस  कारण  मैं  संशोधन  संख्या  ६  कौर
 ७

 को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ६  कौर ७  सभा  के  मतदान

 के  लिये  रखे  गय  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 खण्ड  १४५  विधेयक  का  sat  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खण्ड  १५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १६  १७

 महोदय
 :  चूंकि  श्री  राघवाचारी  खण्ड  १७  पर  संशोधन  प्रस्तुत  करने के

 लिये  उपस्थित  नहीं  इस  कारण  मैं  इन  दोनों  खण्डों  को  मतदान के  लिये  रखता हूं  ।

 पक खण्ड  १६  श्र  १७  विधेयक के  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  १६  १७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 महोदय
 :  अरब

 दो
 बज  चुके  किन्तु मैं  इस  बारे  में  सभा  का  मत  लेना  चाहता  हूं

 कि  हम  पांच  मिनट  श्र  देकर  इस  विधेयक को  समाप्त  कर  सकते

 श्री  दातार
 :

 हां  ।  हम  इसे  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।

 १८--(वेदयागहों को  बंद  करना  उन  स्थानों  से  अपराधियों  को  हटाना )

 रामा  राव  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १४  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 खण्ड  १८  से  दण्डाधीश को  इस  बात  का  ७५  देते  हुए  नोटिस  जारी  करने का  अधिकार

 प्राप्त  है  कि  कोई  मकान  जिसे  dears  के  रूप में  प्रयोग  किया  जाता  खाली  कर  दिया  जाय े।

 यदि  वह  मकान  waar  sears  किसी  सार्वजनिक  स्थान  से  दो  सौ  गज  की दूरी  पर  स्थित है
 तो

 दण्डाधीश वह  सूचना  मकान  अथवा  वेश्या गृह  के
 मालिक

 के  नाम  जारी  नहीं  करेगा  ।  इसमें

 जनिक  की  परिभाषा  बड़ी  व्यापक  इसमें  दो
 सौ  गज

 की  दूरी
 की

 बात  बड़ी  विचित्र

 मैं  चाहता  हूं  कि  कुछ  शब्द  निकाल  दियें  जाने  चाहिये
 ।

 मुझे  तराशा है  कि  मंत्री  महोदय  मेरा

 धन  स्वीकार  करेंग े।

 सभापति महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुमा

 श्री  खा  चे  सोनिया  मैं
 भ्र पना  संशोधन

 संख्या  ११  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  खण्ड  १८  (१)  के  अधीन  कार्यवाही  खण्ड  १८  (२)  श्र
 x

 खण्ड  ३  तथा  ७  के  अधीन  आ कार्यवाही  से
 सर्वथा  भिन्न  खण्ड  १८  के  उपखण्ड  (२)  के

 अनुसार  मकान एक  वर्ष
 के  लिये  किराये

 पर  नहीं  दिया  जाना  चाहिय े।
 —~

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में  ।



 ६० ३०  R4g  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  भ्र नैतिक

 पण्य-दमन  विधेयक

 मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  इस  मामले  में  भी  भ्रमित  की  व्यवस्था  क्यों  न  कर  दी
 क्योंकि

 हो  सकता  है  कि  पुलिस  भ्रमणकारी  को  यह  गलत  सूचना  भी  मिल  सकती  हैँ  कि  श्रमिक
 मकान

 का
 उपयोग

 वेश्यागह  के  रूप में  किया  जा  रहा  है  ।  इस  कारण  यदि  उपखण्ड  (१)  के  भ्रमित  कार्यवाही
 के  विरुद्ध

 अपील  करने की  भ्र नुम ति  नहीं दी  जाती  है  तो  बड़ी  हानि  होगी  ।  मैं  चाहूंगा  केवल  उपधारा  (२)

 रहने  दी  जाये  शर  अन्य  जिनका  उल्लेख  मैं  कर  चुका  हटा  दिये  जायें
 |

 महोदय
 :

 इस  बारें  में  सरकार  का  संशोधन  संख्या २०  है  ।  श्री  सोनिया  की  बात

 का  यही  उत्तर है  ।

 संशोधन  संख्या  ११  प्रस्तुत  हुसना
 ।

 श्री  दातार
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 पृष्ठ  १२  पंक्ति  २४  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाय े:

 that  where  a  conviction  under  Section  3  or  Section  7  is  set

 aside  on  appeal  on  the  ground  that  such  house,  room,  place  or  any

 portion  thereof  is  not  being  run  or  used  as  a  brothel  or  is  not  being

 used  by  prostitutes  for  carrying  on  there  trade,  any  order  passed  by

 the  trial  court  under  Sub-Section  (1)  shall  also  be  set

 यदि  इस  आधार पर  धारा  ३  या  धारा
 ७

 के  भ्रमित  कपिल  करने  पर
 दोष  सिद्धि

 रद्द  कर  दी  जाती  हैं  कि  ऐसा  कोई  स्थान  अथवा  उसके  किसी  भाग

 का
 उपयोग  ७ वच्यागृह द  के  रूप

 वेश्यालयों
 द्वारा  श्रपना  व्यवसाय चलाने  में  नहीं  किया

 जा  रहा  तो
 उप-धारा  (१)  के

 अधीन
 सुनवाई  करने

 वालें  न्यायालय द्वारा  दिया  गया

 आदेश  भी  रद  हो  जायेगा  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  का  जो  उद्देश्य  वह  इस  संशोधन  मद्र  जाता  है  |

 यह  संशोधन  आनुषंगिक  भी  है  ।

 fat  ख०  चं०  सोनिया :  वह  इसमें  नहीं  भ्राता है  ।

 सभापति  महोदय
 :  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  qo  चं०  सोनिया  :  इस  संशोधन  में
 खण्ड  १८  के  उपखण्ड  (१)  के  अधीन  की  गई

 कार्यवाहियों के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।

 श्री  दातार
 :  चूंकि  समय कम  है  इस  कारण मैं  इसकी  व्याख्या नहीं  कर  सकूंगा

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १९  प्रौर  ११  सभा  के  मतदान के  लिये

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 महोदय
 :

 et  यह  है
 :

 कि  पृष्ठ  १२  २४  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये  :

 that  where  8  conviction  under  Section  3  or  Section  7  is  set

 aside  on  appeal  on  the  ground  that  such  house,  room,  place  or  any

 portion  thereof  is  not  being  run  or  used  as
 a  brothel  or  is  not  being

 used  by  prostitutes  for  carring  on  their  trade,  any  order  passed  by
 the  trial  court  under

 Sub-Section
 (1)  shall  also  be  set  aside.’

 ee  ee  ee,  he i  oi

 मल  अंग्रेजी  में  ।



 & Xo
 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  ३०  gue

 पण्य-दमन  विधेयक

 [  सभापति  महोदय

 यदि  इस  धारा  पर  धारा  ३  या  धारा ७  के  श्रपील  करने  पर  दोष  सिद्धि

 रद
 कर  दी  जाती  है  कि  ऐसा  कोई  स्थान  अथवा  उसके  किसी  अन्य  भाग

 का  उपयोग  वेश्या गृह  के  रूप  में  वेश्याओं  द्वारा  अरपना  व्यवसाय  चलाने  में  नहीं  किया

 जा  रहा
 तो  उपधारा  (१)  के  wells  सुनवाई  करने  वाले  न्यायालय  द्वारा  दिया  गया

 आदेश  भी  रह  हो  जायेगा  ।”]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  १८,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 खण्ड  १८  संशोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  LE  MIT  २०  विधेयक में  जोड  दिये  गये  |

 खण्ड  २१--(संरक्षण

 श्रीमती  जयश्री  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १२  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 मेंने  अपना यह  संशोधन  स्त्री  तथा  बाल  संस्था  विधेयक  कलाकार  पर  प्रस्तुत

 किया  जो  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  था  ।  उस  विधेयक  में  इसी  प्रकार का  खण्ड  था  किया

 तिनका  देने  वाला  अधिकारी  इस  बात  से  संतुष्ट  हैं  कि  पहले  भ्रावेदन-पत्र  न  देने  का  पर्याप्त  कारण

 हू  तो  श्रावदन  करने पर  जारी  की  जा  सकती  है  |

 हो  सकता  हैं
 कि  बहुत-सी  west  संस्थाओं  के  प्रस्वेदन  किसी  की  गलती  प्रिया  डाक  की  गड़बड़ी

 कारण  समय  से  न  पहुंच  सकें  ।  प्रौढ़  ऐसा  होने  से  यदि  उनकी  जारी  नहीं  की  तो  उन

 संस्थाओं  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  का  क्या  होगा
 ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार

 र  लिया  जाये  ।

 मैंने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  प्रति  काल  के  बजाय  ऐसे  काल  के  लिये  जारी  कर  दी

 जाये  जितने  के  लिये  राज्य  सरकार  इस  अधिनियम  &  अधीन  उचित  समझे  ।  उतन  काल  का  तात्पर्य

 एक  वर्ष  समझना  चाहिये  |  कुछ  भ्रमणी  संस्थानों  के  बारे  में  संतुष्ट  होनें पर  सरकार  इस
 काल  को

 बढ़ा  सकती  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  शभ्रनुरोध  करती हं
 कि

 यह  संशोधन  स्वीकार  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  संशोधन  प्रस्तुत  |  ।

 श्री qo  do  सोनिया  :  मैं  अपना
 संशोधन  संख्या  १३  प्रस्तुत  करता

 यह  बड़ा

 युक्त  संशोधन है  क्योंकि  हमें  उस
 संरक्षण  गृह  से

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  रक्षा  करनी  है  ।

 श्रीमती  जयश्री  :  वह  नियम  के  अ्रधीन  जायेगा
 ।

 श्री  दातार  :  वह  नियम के  अ्रधीन  झरा  जाता है  |

 क्या  मैं  उठाई  गई  बातों  का  उत्तर  दे  दूं  ?  जहां  तक  श्रीमती  जयश्री  द्वारा  उठाई गई  पहली

 बात
 का

 सम्बन्ध  मैं  यह
 बताना  चाहता  कि  जहां  अनुज्ञा  की

 झ्रावश्यकता  होती  उन
 सभी

 परवर न मामलों  में
 सामान्य  काल  तीस  दिन  रखा  गया  है  ।

 समिति  ने
 स्त्रियों

 श्र  बच्चों  का  अनैतिक

 pat  पंत्र
 अंग्रेज़ी  में  ।



 ३०  PEXG  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  safe  प्र्

 पण्य-दमन  विधेयक

 पण्य  विधेयक  पर  पहले  विचार  किया  था  कौर  इस  पर  सहमति दे  दी  हैं
 ।  ष्ष्

 कुछ  जो  में  नहीं  उन्होंने  कहा  कि  स्त्री  तथा  बाल  संस्था  अनुज्ञा  विधेयक  के

 सम्बन्ध में  तत्सम्बन्धी  काल  साठ  दिन  होना  चाहिये
 |

 मुझे  विश्वास  है
 कि  जहां  तक  सुरक्षा  गृहों

 का  सम्बन्ध  है  तीस  दिन  का  समय  पर्याप्त  होगा  झ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  तीस  दिनों
 के  झज्जर

 उन्हें  ग्रोइन-पत्र
 दे  देना  चाहिये  |

 आवेदन  लिखित  अथवा  डाक
 के

 द्वारा  दिया जा  सकता
 प्रय
 ए  |  तीस  दिनों  का  समय  बहुत  काफी  होगा  ।

 जहां तक  मेरे  मित्र  ख०  to  सोनिया  की  बात  का  सम्बन्ध  है  वह  भी  इसी  उपबन्ध
 में

 a  जाती  इस  प्रश्न  पर  नियम  बनाते  समय  विचार  किया  जायेगा

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १२  कौर  १३  सभा  के  मतदान  के  लिये

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 महोदय :  RT  यह  है

 खण्ड  २१  विधेयक  का  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  २१  fadua  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २२  से  २४५  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १  तथा  ग्र धि नियमन  सूत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 विधेयक  का  नाम

 रामा  राय  मरा  संशोधन  संख्या  २२  यह  है  कि  विधेयक  के  पूरे  नाम  में  यह  कहने  की

 कोई  जरूर  नहीं  कि  यह  विधेयक  न्यूयॉर्क  में  हस्ताक्षरित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  के  अनुसरण  में

 पुरःस्थापित  किया  गया  है  ।

 एक  सदस्य  ने  कहा
 कि

 यह  विषय  तो  राज्यों  की  सूची  में  है  परन्तु  किसी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय करार  के

 maa में  कोई  विधि  बनाई  जा  रही  हो  तो  उसे  केन्द्र  भी
 बना  सकता  समवर्ती सूची  की  प्रविष्टि

 न
 संख्या  १  में  ही  यह  विषय  on  जाता  इसलिये यह  लिखने  की  कोई  जरूरत नहीं  हैं  कि  छह

 हस्ताक्षरित  अभिसमय  के  भ्रनुसरण  ५, में ह

 श्री  दातार  में
 माननीय  सदस्य

 को
 यह  बताना  चाहता  हूं

 कि  यदि इन  दादों  को  हटा  दिया

 जाये  तो  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  होगी  कि  संसद्  को  इसका  ज्ञान  1...  श्ञ्रा  ।

 मेरा  विचार  है  कि
 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २५३  के  अन्तर्गत  संघीय  सूची  की

 प्रविष्टि  १४  के  भ्रनुसार

 संसद्  राज्यों  के  किसी  ऐसे  विषय  के  सम्बन्ध  में  विधि  बना  सकती  परन्तु  ह  यह  है  कि  यह  विधि

 किसी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ्र भि समय  या  करार के  अनुसरण  में  बनाई  जा  रही  हो  |  इसलिये  इस  बात  का  उल्लेख

 काल
 नितान्त  आ्रावश्यक हैं  ।  यदि  यह  उल्लेख  न  किया  जाय कि  ag  विधेयक  किसी  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 अभिसमय  के  अनुसरण  में  जा  रहा  है  तो  संसद  को  ऐसा  विधेयक  पारित  करने  का  कोई

 प्राधिकार नहीं  होगा  ।  इसलिये  इस  बात  का  उल्लेख  ग्रावश्यक  है  ।

 सभापति  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  २२  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा

 गया  तथा  स्वीकृत  ।

 अंग्रेज़ी  में  ।



 द्र  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  ३०  PEG
 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 सभापति महोदय : प्रदन यह है महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 pat  दातार  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।
 0.0

 सभापति महोदय  :  wet  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप में  पारित  किया  जाये  ।
 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 —— a  eo

 महोदय
 :  अब

 हम  गैर-सरकारी सदस्य  के  कार्य  को
 लेंगे

 यह  हमें २  बजे
 प्रारम्भ

 करना
 चाहिये  था  कौर  अब  सवा  दो  बजे  हम  चेष्टा  करेंगे कि  यह  कमी  पूरी  की  जाये  जिससे  कि

 वित्त  मंत्री  भी  वक्तव्य  दे  सकें |

 डा०  राम  सुलग  fag  :  उसके  लियें  भी  कुछ  मिनट  का  समय  बढ़ा

 देना  चाहिये  ।

 महोदय  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  से  बात  करूंगा  |

 ee

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चौसठवां  प्रतिवेदन

 vat  रामचन्द्र  रेड्डी  (  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के  चौदहवें
 ह

 प्रतिवेदन  जो  २८  १९५६  को  उपस्थापित  किया  गया  सहमत है  |

 इस  प्रतिवेदन  में  संकल्पों के  लिये  समय  सीमा  निर्धारित  की  गयी है  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  चौसठवाँ

 प्रतिवेदन  स  जो  २८  नवम्बर  RENE,  को  उपस्थापित  किया गया  सहमत है  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 महोदय
 :

 इसका  ह  यह  है  कि  हमारे  पास  सवा  दो  घण्टे  अरब  सवा
 दो  बजे

 हम  सवा  चार  बजे  तक  इस  कार्य  को
 करेंगे

 ।

 श्री  नम्बियार  द्वारा  रखा  जाने  वाला  प्रस्ताव श्री
 To  ब०  विट्ठल  राव  रखेंगें  |

 {sto  रामा  राव  :  हमें  समय  नियत  करने  में  सदस्यों
 की

 सुविधा  का  ध्यान  रखना

 चाहिये  ।  सभी  सदस्य  यह  चाहते हैं  कि  हम  ५  बजे  म०  प०
 तक  इस

 पर fe ज्  im  ना  र्  करें ।  इसलिये

 ऐसी  ही  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।
 $$$  शपथ

 wast  में  ।



 ३०  FEUG  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  दे

 बार म  प्रस्ताव

 सभापति  महो
 दय

 इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  से  सलाह  लेनी  पड़ेगी  ।  मैं  बाद  में  घोषणा

 करूगा  |

 teed  eee  nie  ir

 कोयला  खानों  के  राष्टीय करण  के  बारे  में  प्रस्ताव

 त०  सन्  विट्रुलराव  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  भारत  में  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण के  लिये  तत्काल

 कार्यवाही  की  जाये  प

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  हैं  कि  इस  संकल्प  के  प्रस्तुत  करते  समय  हमारे  उत्पादन  मंत्री  यहां  उपस्थित

 जो  हाल  ही  में  बिहार  का  दौरा  कर  के  लौटे  जहां  कुल  कोयले  का  ५२  प्रतिशत  निकाला  जाता  है  |

 मुझे  हैं  कि  उन्होंने  बिहार  में  कोयला  खानों  का
 भी

 दौरा  किया  होगा
 |

 मैं  सभा  का  ध्यान  खनिज  पदार्थों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  दतिया  पंचवर्षीय  योजना  के

 अध्याय  की  कौर  दिलाना
 चाहता  उसमें  कहा  गया  हैं  कि  खनिज  पदार्थों  के  विकास  के  कायें  क्रम

 में  कोयले  को  सबसे  भ्रमित  महत्व  दिया  जाना  चाहिये  ।  इसलिये मुझे  इस  बात  पर  अधिक  जोर

 की  कोई  शझ्रावश्यकता नहीं

 भारत  में  कोयले  का  खानों  से  निकालना  १७७४  में  आरम्भ हुमा  |  इसका  ः  यह  है  कि  भारत

 को  इस  काम का  लगभग  दो  सौ  साल  का  अनुभव है  ।  पिछले  वर्ष
 हमारे  देश  में  कोयले  का  कुल

 उत्पादन  ३  करोड़ ८०  लाख  टन  ।  कोयले  की  ८५०  खानें  जिनमें  ३  लाख
 ४०  हजार

 व्यक्ति  काम  कर  रहे  बिहार में  ५२  पश्चिमी  बंगाल  में  २८  प्रतिशत  ,  हैदराबाद में  ४

 प्रतिशत गौर  मध्य  प्रदेश  में  १०  प्रतिशत  कोयला  निकलता  हूं  ।  अ्रनमान  है  कि  भारत  की  खानों  में  कई

 करोड़  टन  कोयला  है  ।  एक  अनुमान  के  प्रसाद  ६  टन  कोयला  इन  ८५०  कोयला  खानों  में

 से  लगभग  २२३  में  ५०  से  भ्रमित  व्यक्ति  काम  करते  हैं  जिन्हें  दैनिक  मजूरी  मिलती  है  ।

 २६०  कोयला  खानें  ऐसी  हैं  जिनमें  से  प्रत्येक  ५  हजार  टन  कोयला  प्रतिशत  उत्पादित करती  हैं

 दौर  कुल  खानें  ऐसी  हैं  जिनसे  ३  लाख  टन  कोयला  प्रतिवर्ष  निकलता  इनमें  से  ३७०

 लिमिटेड  कम्पनियां  ate  बाकी  दूसरी  हैं  |

 बहुत  आवश्यक हैं  कि  कोयला  ठीक  ढंग  से  निकाला जाये  ।  परन्तु  कुछ  वर्ष  से  हो  यह  देख

 रहे  हैं  कि  कोयला  देश  के  प्रौद्योगिक  विकास की  दृष्टि  से  नहीं  निकाला जा  रहा  बल्कि  केवल  मुनाफा

 कमाने  की  दृष्टि  से  निकाला जा  रहा  बिना  किसी  योजना  के  काम  करने  के  कारण  कई  खानों  में

 पानी  भर  कराया  है  शौर  कइयों  में  प्राग  लगी  sas
 |

 इसका  अरथ  यह  है
 कि

 देना  के  संसाधनों  का

 व्यय  किया  जा  रहा  है  ।  ग्राम ला बाद की  कोयले  की
 खानों  का  भी

 यही  हाल  है  ।  वहां  भी  विस्फोट

 के  बाद  एक  वर्ष  तक  काम  आरम्भ नहीं  किया  जा  सका  था  |  इन  खानों  से  हमें  सबसे  ग्रन्थि  किस्म  का

 कोयला  मिलता  था  |

 बिना  किसी  योजना  के  श्र  वैज्ञानिक  ढंग  से  कार्य  करने  से  देश  को  इसी  प्रकार  भारी

 क्षति  उठानी  पड़ती है  ।  राज  संवैधानिक क्षेत्र  में  हम  केवल  अठ  प्रतिशत  कोयला  निकालते नकालते

 निजी क्षेत्र  से  हमें  ER  प्रतिशत  कोयला  मिलता हैं  ।  यदि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना का  लक्ष्य  परा  भी

 हो  तो  भी  हम  सार्वजनिक क्षेत्र  में कुल  उत्पादन का  केवल  २४  प्रतिशत  कोयला  ही  निकालेंगे ।

 हमसे कहा  गया  है  कि
 तूतिया  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत कोयले  के  उत्पादन को  १,३००

 ho  thes  ५
 लाख  टन  कर  देने  क  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  हम  mir  कुल  ३८०

 लाख  टन
 कोयले  का

 भ्रंग्रेज़ी  में  ।



 ६१४  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  ३०  EUs

 बारे  में  प्रस्ताव

 to  qo  विट्ठल  राव ]

 उत्पादन  करते  जबकि  अमरीका में  ४,५६०  लाख  टन  रूस  में  8,820  लाख  टन  कोयला

 निकाला  जाता
 है  ।

 इसमें
 हम  बहुत  पिछड़े  हुए

 देश  के  औद्योगीकरण  के  लियें  आवश्यक है  कि

 हम  कोयले  के  उत्पादन में  अधिकाधिक  वृद्धि  करें  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  ६००  लाख  टन
 कोयले

 के
 लक्ष्य

 से  भी  हमारी  श्रावश्यकतायें पूरी  नहीं  होंगी  ।
 _

 कोयले
 के  हमारे  देश  में  श्रव्य  कोई  ईंधन  है  भी  नहीं ।  हमें

 ४०  लाख टन  तेल  की

 आवश्यकता  पड़ती  लेकिन  हमारे  यहां  कुल
 ४

 लाख  टन  ही  होता  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्तरगत  हमारी तेल  की
 आवश्यकता  लगभग  ७०  लाख टन  हो  जबकि  हम  ३०  करोड़  रुपया

 खर्चे  करके  अधिक से श्रधिक '४०
 से

 अ्रधिक
 ४०  लाख  टन  तेल  ही  निकाल  सकेंगे  ।

 हमने  हाल  सितम्बर  में
 पारित

 किये  गये  विधान  खनन  पट्टों  में  काफी  रूपभेद  कर

 दिया  है  उसके  क्षेत्र  को  ३०  वर्ग  मील  तक  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।  हमने  एक  समिति  भी

 गठित  की
 जिसका  काम  यह  होगा  कि  वह  ऐसे  उपाय  ढूंढें  जिनसे  कि  कोयला  का  उत्पादन  बढ़ाया

 जा  सके  कौर  छोटे-छोटे  सेवायों  को  मिलाकर  बड़ी  इकाइयों  में  बदला  जा  सके  ।  वह  समिति

 हर  वर्ष  अपने  प्रतिवेदन
 तैयार  कर  देती  पर  भ्र भी  तक  हमें  उसकी  एक-दो  सिफारिशें ही  देखने

 को
 मिल  सकी  हैँ

 ।
 माननीय  उत्पादन

 मंत्री
 कई  बार  घोषित  कर  चुके  हैं  गैर-चालू  कोयला  खानों  को

 सरकारी
 अधिकार  में  ले  लेने  के  सम्बन्ध  में  एक  विधान  पेश  किया  लेकिन  कभी तक  वह  किया

 नहीं गया  हैं  ।

 उत्पादन  मंत्री  (  श्री  क०  सच  रेड्डी  )  वह  इसी  सत्र  में  रखा  जा  रहा है

 शी  त०  ब०  विफल  राव  प्रसन्नता की  बात  चाहता  हूं  कि  कोयला  खानों  का  भी

 शीघ्र  ही  एकीकरण  कर  दिया  जाये  |

 प्रजा  सोशलिस्ट  पार्टी
 कौर  कम्युनिस्ट  पार्टी  दोनों  ही  कोयला  खानों

 के  राष्ट्रीयकरण की

 मांग  कर  रही  हैं  ।

 भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  शर  भारतीय  राष्ट्रीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस भी  कोयला

 उद्योग  का  राष्ट्रीकरण  चाहती  हैं  ।  मंत्रालय  ने  अपनी  नीति  अ्रन्तिम रूप  से  इसके

 भिन्न  ही  निश्चित
 की

 निजी  क्षेत्र  के  भ्रन्त्गत  कोयला  खानों  से  पिछले  ate  वर्षों  में  कुल

 ८०  लाख टन  भ्रमित  कोयला  ही  निकाला  जा  सका  हम  शभ्रतिरिक्त  २२०  लाख

 टन  कोयले  के  लिये  निजी  क्षेत्र  पर  निर्भर  नहीं  रह  सकते  ।  पूरे  गत  वर्ष  में  वह  कुल  लाख

 टन  की  ही  वृद्धि  कर  सका  इसलिये  हम  उससे  ४४५०  लाख  टन  की वृद्धि  की
 प्रा  नहीं  कर  सकते  ।

 कोयला  उद्योगपतियों  का  कहना  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि
 न

 होने  का  कारण  उत्पादन  मंत्रालय
 की

 योजनाओं  की  अस्पष्टता ही  हैं

 हम  सभा में  बार-बार  वार्षिक  लक्ष्यों  के  निर्धारित  किये  जाने  के  सम्बन्ध में  पूछते रहे  हैं

 लेकिन  प्रभी तक  वे  निर्धारित  नहीं  किये  गये  मंत्रालय  ने  श्रभी  तक  कोई  ऐसी  व्यवस्था नहीं  की

 जिससे
 कि  सार्वजनिक

 क्षेत्र  द्वारा  की  गई
 लक्ष्य  पूत्ति  का  पता

 लगाया
 जा

 सके
 |

 ait  तक  मूल्य  सम्बन्धी कोई  नीति  भी  निश्चित नहीं  हुई  हैं  ।  यह  भी  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि

 उसकी  घोषणा  कब  तक  की  जायेगी  |  उर्वरकों  के  सम्बन्ध  में  तो  भ्रापने  मूल्य  सम्बन्धी  नीति
 की

 घोषणा  करने  में  विलम्ब  नहीं  लेकिन इस  भ्राधारभूत  वस्तु  के  सम्बन्ध में  इतना  विलम्ब

 क्यों  किया जा  रहा  है  ।  उद्योगपतियों  की  भ्रांत से  भी  यह
 शिकायत  की  गई  है

 ।
 इसके  सम्बन्ध  में  कोई

 fra  watt  में  ।



 3  थ  PENG  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  eX

 बारे  में  प्रस्ताव

 भी  एक  एकरूप  नियंत्रण  और  एकरूप  नीति  के  न
 होने  के  कारण  ही  कोई  मूल्य  सम्बन्धी  नीति  निर्धारित

 नहीं  की  जा  सकी  है  ।

 कोयला
 ats

 कोयले
 के  संरक्षण का  विधान  होते  हुए  इसके  सम्बन्ध  में  नित  नयी  बहसें

 उठ  खड़ी  होती  कौर  किसी को  भी  संतोष  नहीं  है  ।

 कोयला  खानों  के  मजदूरों
 की

 मजूरी  भी  सभी  औद्योगिक  मजदूरों  से  कहीं  कम  युद्ध

 के  पहले  इंग्लैंड  में
 भी  यही  हालत  लेकिन  जब  वहां  उन्हें सभी  औद्योगिक  मजदूरों  से  अधिक

 मजूरी  मिलती है  ।  ३,४०,०००  मजदूरों  के  लिये  कुल  ३०,००० मकानों  की  व्यवस्था  की
 गई  है

 प्रतिवर्ष  दुर्घटनाओं  के  कारण  ३३०  मजदूर  मरते हैं  पौर  ३,०००  च्े  हो  जात  हैं  ।

 योजनाओं
 की  सफलता  के  मजदूरों  की  दशा  को  सुधारना  भी  आवश्यक  है  ।

 प्रबन्धकों  को  प्रति  माह  १,००० से  १,५००  रुपयों  तक  का  वेतन  मिलता  है  ।  निजी  मालिकों

 की
 सेवा

 में  उन्हें सदैव  ही  भ्र पनी  सुरक्षा  का  भय  लगा  रहता  है  ।  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  को  करने

 में  व्यय  होता है  शौर  मालिक  कभी  भी  किसी  अतिरिक्त  व्यय के  लिये  सहमत  नहीं  होते

 यदि  प्रबन्धक  उस  पर  जोर  देते  तो  उनकी  नौकरी  ही  खतरे में  पड़  जा  सकती  है  ।  वे  भी  चाहते  हैं

 कि
 कोयला  उद्योग  को  राष्ट्रीयकृत  कर  दिया  जाये  ।  वें  चाहते  हैं  कि  प्रबन्धक  सरकारी  नौकर  हों  ।

 निजी  क्षेत्र  गत
 भ्रम  वर्षों

 में  केवल  प्रगति  लाख  टन  की  उत्पादन  में  वृद्धि कर  सका  है  |  देश  की

 उन्नति  तभी  हो  सकती  हैं  जब  कि  हम  इस  उद्योग  को  विकसित  भ्र पनी  कोयला  खानों  को  दक्षता

 शर  मितव्ययता से  चलायें  ।  यह  तभी  सम्भव है  जबकि  इसके  एक राष्ट्रीय  सहयोजित  नीति

 अपनाई  जाये  कौर यह  तभी  हो  सकता  है  जबकि  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जायें  |  इसके

 बिना हम  प्रगति  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  नहीं  बना  सकेंगे ।

 सभापति  महोदय  संकल्प  प्रस्तुत
 |

 श्री  का०
 To  त्रिपाठी  :

 हम  भी  इस  झ्राधारभूत  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण के  प्रदान
 के

 सम्बन्ध  में  विचार  करते  रहे  मैंने  बिहार  में  देखा  है  कि  एक  २०  >  ८  फीट  के  कमरे  में  २१  कोयला

 मजदूर  रह  रहे  थे  ।  उनमें से  कुछ  की  पत्नियां भी  उसी  में  रहती  थीं  ।  वहां  का  वातावरण भी  कोयले

 के
 कणों  कौर कुयें  से  भरा  |  इस  दशा

 को  देखकर
 तो  मैँ  इसी  परिणाम

 पर  पहुंचा हूं  कि  कोयला

 खानों  का  विलम्ब  राष्ट्रीकरण  कर  दिया  जाना  चाहिये |

 प्रबन्धकों  का  कहना  यह  हैं  कि  मालिक  लोग  कोयला  मजदूरों के  लिये  मकान  बनाने  कौर  उनके

 कार्य की  परिस्थितियों  को  सुधारने  के  लिये  रुपया  खर्च  करने  को  तैयार
 नहीं  हैं  ।  मालिक  सोचते

 हैं  कि  यदि  कोयला  निकलना  बन्द  हो  तो  मजदूरों
 क

 मकान  भी  झनावद्यक  हो  जायेंगे  ।

 [  उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए  |

 कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  क्योंकि  सरकार  उनके  की

 जाने  वाली  मकानों  की  व्यवस्था  को  अस्थायी  नहीं  मानेगा
 |

 सरकार  इस  उद्योग  को  मजदूरों  के  लाभ

 के  लिये  केवल  मुनाफा  कमाने के  लिये  ही  नहीं
 ।

 यह  भी
 स्पष्ट  ही  है  वह  केवल  मजदूरों

 के  हितों  के  लिये  ही  इस  उद्योग  को  नहीं  लेकिन  वह  यह  ध्यान  भी  रखेगी  कि  द्वितीय

 वर्षीय  योजना को  पूरा  करने के  लिये  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कोयला
 खानों  क  क्षेत्र  को  विस्तृत  करना

 झ्रावश्यक है  ।  मेरा  विचार  हैं  कि  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  में  भी  सब  से  बड़ी  सहायता हमें

 करण से  ही  मिलेगी ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ६१६  कोयला
 खानों के  राष्ट्रीयकरण  के

 बारे  में  प्रस्ताव
 शुक्रवा  ३०  2EYUS

 [  श्री  का०  so  त्रिपाठी  ]

 सरकार  यह  कठिनाई  बता  सकती  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में

 कर्मचारी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 परन्तु  मेरा  विचार है  कि  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  पर  हमें  राज  से  कहीं  अ्रघिक  संख्या में

 चारी  उपलब्ध  हो  जायेंगे  ।  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  हम  विंमान  छोटी  कौर  मझोली  कोयला

 खानों  को  मिलाकर  उनके  प्रबन्ध  का वैज्ञानिकन कर  सकते  हैं  ।  भ्र भी  प्रत्येक  छोटी-सी  छोटी  कोयला

 खान  के  प्रबन्ध  पर  लागत  से  ग्रसित  खर्चे  भी  होता  है  कौर  उसमें  कमंचारी  भी  प्रतीक  होते

 भारत के  सभी  उद्योगों  के  लिये  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  वैज्ञानिकन  अत्यन्त  भ्रावइ्यक हैं  ।

 राष्ट्रीयकरण  कर देने पर  हमें  अपेक्षाकृत कम  प्रबन्धकों  की  आवश्यकता पड़ेगी  अतिरिक्त  प्रबन्धकों

 को  नयी  कोयला  खानों  में  लगाया
 जा

 सकता  राष्ट्रीयकरण  ही  अ्रधिक  बुद्धिमानी की

 बात है  ।

 मज़दूरों  के  बारे  में  भी  यही  TH  ठीक  है  ।  सरकार  कह  सकती  है  कि  रुपया  कहां  से

 मालिकों  को  प्रतिकर  भी  तो  देना  पड़ेगा  ।  सरकार  कह  सकती  है  कि  वर्तमान  निजी  क्षेत्र  को  रहने  दिया

 जाये  प्रौढ़  वह  उपलब्ध  धन  से  नयी  खानों  का  वनत् नभ  करदे--अपना  एक  पृथक  सार्वजनिक  क्षेत्र

 बनाये  |  मेरा  सुझाव  है  कि  मालिकों  को  पूरा  प्रतिकर  एक  बार  में  ही  नहीं  दे
 देना  चाहिये  ।  उसकी  अदायगी

 की  जानी  चाहिये  ।
 इससे  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  से  सरकार  का  दायित्व  एकाएकी  बहुत

 अधिक  नहीं  बढ़ेगा  |  मालिकों  को  प्रतिकर  के  रूप  में  जो  भी  राशियां  दी  वे  उसका  उपयोग  न्य

 उद्योगों  के  विकास  के  लिये  करेंगे  ।  इस  उन  उद्योगों  को  भी  सहायता  जिनको  सरकार  अभी

 आरम्भ  नहीं  कर  सकती  है  ।

 कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  सरकार  को  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  पड़ेगी  ।  इंग्लैण्ड

 में  कोयला  उद्योग  को  सबसे  पहले  राष्ट्रीयकृत  किया  गया  ।  वर्तमान  बर्थ-व्यवस्था

 में  कोयला  भी  एक  झ्राधारभूत  वस्तु  है  ।  यदि  कोयले  के  मूल्य  प्रौर  वितरण  का  वैज्ञानिकन  नहीं

 किया  जाता  तो  देश  में  aa  तमाम  उद्योगों  का  विस्तार  भी  रुक  जायेगा  द्वितीय  योजना  की

 सफलता  भी  बहुत  कुछ  कोयले  पर  आधारित  कौर  कोयला  उद्योग
 को  राष्ट्रीयकृत करके  ही  उसे

 अधिक  शीघ्रता  से  सक्षम  बनाया  जा  सकता  यदि  सरकार  इसे  राज  नहीं  करती  है  तो  उसे  कल  करना

 पड़ेगा  |  सरकार  को  इसके  सम्बन्ध  में  ठंडे  दिमाग़  से  विचार  करना  चाहिये  |  पंचवर्षीय  योजना

 की  कार्यान्वित  के  लिये  कोयला  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  आवश्यक  है  ।  इस  भारी  कार्य  को  सम्भालने  के

 लिये इस  मंत्रालय  को  भी  कुछ  विस्तृत  किया  जाना  चाहिये
 ।

 निजी  क्षेत्र  का  हित  तो  शीघ्रता  से  मिलने  वाले  मुनाफ़ों  में  ही  वह  राष्ट्रीय हित  की  परवाह

 नहीं  करता  है  ।  राष्ट्रीयकरण होनें
 सरकार

 ऐसी  योजना  बना  सकती  है  जिसमें
 कि

 प्राकृतिक  संसाधनों

 को  नष्ट  न  होने  दिया  जायें  ।

 योजना  आयोग
 की

 श्रम  तालिका  चाहती  है
 कि

 कोयला  खानों  में  कार्य  करने  वाले  सभी  मजदूरों

 की  मजूरियों  में  एकरूपता  हो  ।  छोटी-छोटी  कोयला  खानों  के  मालिक  सचमुच  ही  भ्रमित  मजूरी

 नहीं  दे  सकते  हैं  कौर  इसलिये  मजूरी  बढ़ाने  से  कोयले  का  मूल्य  भी  बढ़  जाता  है
 और

 बढ़ी  हुई  मजूरी

 भोक्ता  की  जेब  से  जाती  है  ।  बड़ी-बड़ी  कोयला  खानें  बेशुमार  मुनाफा  कमा  रही  हैं  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र

 में  लाये  जाने  मजबूरियों  में  एकरूपता  स्थापित  की  जा  सकती  है  ।  निजी  क्षेत्र  में  रहने  पर  ऐसा

 करना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  ऐसा  किनारे  बिना  सरकार  उन्हें  मिलाकर  बड़ी  इकाइयां  बनाने  की

 कार्यवाही  भी  नहीं  कर  सकेगी
 |

 इसके  लिये
 न

 तो  कोई  व्यवस्था  होगी  श्र  न  वैधानिक  मंजूरी  ।



 ३०  १९४५६  कोयला  खानों
 के  राष्ट्रीयकरण  के  प  १७

 बारे  में  प्रस्ताव

 सरकार  को  इसके  सम्बन्ध  में  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  |  हमें  ईंधन  के  सम्बन्ध  में  अपनी

 नीति  में  एकरूपता  लानी  चाहिये  ।  एक  आयोजित  भ्रमण-व्यवस्था  के  लिये  यह  wert  है  +

 यदि  हमारी  ईंधन  सम्बन्धी  नीति  में  एकरूपता  नहीं  तो  जिस  भी  ईंधन  का  मूल्य  कम  होगा  उससे

 सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  ही  धिक  औद्योगीकरण  हो  जायेगा  ।  इससे  प्रादेशिक  विकास  में  समानता  जायेगी  ।

 हमारी  सारी  योजना  ईधन  शक्ति  पर  भी  शभ्राधारित  है  ।  इन्हें  देश  के  सभी  भागों  में  एक

 समान  मूल्य  पर  सुलभ  बनाने  के  इन्हें  सरकार  को  हाथों में  ले  लेना  चाहिये |

 माननीय  मित्र  ने  कहा  था  कि  सरकार  का  विचार  था  कि  रेलवे  केन्द्रों  में  कोयला  एक  समान  मूल्य

 पर  ही  दिया  जाये  ।  यह  इसीलिये  नहीं  किया  जा  सका  है  क्योंकि  कोयला  उद्योग  निजी  क्षेत्र  में  है  ।  योजना

 की  सफलता  के  लिये  इसे  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  लाना  ही  पड़ेगा
 |

 यदि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  ईंधन

 दावती--ये  तीनों  चीजें  ar  तो  सरकार  उन्हें  सभी  क्षेत्रों  और  प्रदेशों  में  समानता  के  साथ

 वितरित  कर  सकती  है  ।  तब  विकास  भी  एक  समान  ही  होगा  we  देश  की  श्रावश्यकतायें  पूरी हो

 पूंजीवादी  ढंग  से  देश  का  विकास  बड़े  ही  समान  रूप  में  हुमा है  ।  वह  मुनाफे  कमाने  के  लिये  ही

 उपयुक्त है  ।  समाजवादी  प्रकार के  समाज  के  विकास  की  दृष्टि  से  तो  उद्योगों  को  देश  भर  में  फलाया

 जाना  चाहिये  गौर  यह  तभी  होगा  जब  श्राप देश  के  ईधन  कौर  शक्ति  के  ढांचे  का  राष्ट्रीयकरण

 कर  दें  ।  हमारी  सभी  योजनाओं  का  यही  है  ।  हमें  इसी  से  कार्य को  करना  पड़ेगा  ।

 जयपुर  (  मादक )  अब  तक  यह  अनुभव  हो  चुका  है  कि  हम  अपने  कोयले  के  संसाधनों

 का  पुरी  तरह  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  तरीके  प्र  मशीनरी  सब  पुराने  ढंग  के  हैं  ।  इसी  कारण

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बहुत  कम  कुशलता  है  ।  हम  कोयला  तो  निकालते  परन्तु  यह  नहीं  जानते
 कि

 कोयले

 के
 चूरे  से  ईटें  किस  प्रकार  बनाई  जा  सकती  हैं  ।

 जल-विद्युत्  शाक्ति  पैदा  करने  की  क्षमता  तो  देश  में  कम  परन्तु  मशीनरी  खरीदने  की  लागत

 बहुत  अधिक  है
 ।

 घटिया  प्रकार  के  कोयले  से  ताप-विद्युत्  शक्ति  का
 भलीभांति  उत्पादन  किया  जा

 सकता  है  |  इसलिये  जल-विद्युत्  afer  पर  अधिक  जोर  देना  लाभदायक  नहीं  है
 ।

 कोयलें की  बहुत  अधिक  मात्रा की  रेलों  द्वारा
 अनावश्यक

 रूप  में  खपत
 की

 जाती  है
 ।  व्हिस्की

 प्रतिवेदन  ने  सुझाव  दिया  था
 कि

 घटिया  किस्म  के  कोयले  से  खानों  के  बाहर  ताप  शक्ति  पैदा  की  जानी

 चाहिये  ।

 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  ऐसे  तरीके  हैं  जिनके  द्वारा  घटिया  किस्म  के  कोयले

 से  कोक  बनाया  जा  सकता  है  ae  कई  प्रकार  की  उप-वस्तुयें  तैयार  की  जा  सकती  हैं
 ।

 सरकार  को  चाहिये

 कि  इन  चीजों  को  हाथ  में  लेकर  एक  संयोजित  योजना  ताकि  कोयले  का  उत्पादन

 उपयोग  अधिक  संतोषजनक  रीति  से  हो  सके  |

 श्री  ने  बहुत  छोटी-छोटी  कोयला  खानों  का  उल्लेख  किया  परन्तु  उनका  राष्ट्रीयकरण

 करना  वांछनीय  नहीं  ।  कोई  VE  खानें  बहुत  बड़ी  उनका  राष्ट्रीयकरण  करके  उनको  उन्नत  किया

 जा  सकता  है  ।  मुझे  है  राष्ट्रीयकरण  से  कोयले  का  उत्पादन  प्रौढ़  उपयोग  बहुत  बेढ़  जायेगा
 ।  ६०

 प्रतिशत  कोयला  प्रौर  खेंचने  की  शक्ति  ०५,  द्वारा  कोयले  को  उठाने  में  ही  खर्चे  हो  जाती  है  ।  अब  हमने

 PGRY  डब्ल्यू-पी  ०  इंजनों  श्रादि  के  लिये  शप् रा डर  दिये  हैं  हमें ४०
 वर्ष

 तक  उन
 इंजनों

 से  काम
 लेकर

 रुपया  वसुल  करना  होगा
 ।

 इससे  हमारी  विद्युतीकरण  योजना  पीछें  रह  जायगी
 ।
 हमें

 a रिक्ति  जैसे  बेकार  विचारों  को  छोड़  कर  ताप-विद्युत्  शाक्ति  को  बढ़ाने  की  ध्यान  देना  चाहिये
 ।

 मल  gist  में  ।
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 श्री  दीं  ला०  सकसेना  गोरखपुर--उत्तर )  :  सन्  १९३१  में  मुख्य  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण

 के  बारे  में  कांग्रेस  ने  कराची  में  संकल्प  पारित  किया  था  ।  wa  श्री  विट्रलराव ने  यह  महत्वपूर्ण  संकल्प

 रखा  है
 ।

 योजना  में  पट्टे  की  वधि  ae  उनके  क्षेत्र  कम  किये  गये  परन्तु  उससे  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  ।

 देशों  में  कोयला  उद्योग  को  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान
 दिया  है  ।

 इंगलिस्तान  में  कोयला  खनिकों  को  काफ़ी  अधिक  मजूरी  दी  जाती  है
 ।

 मेरे  जिला  गोरखपुर  के  बहुत  से  लोग  कोयला  खानों  में  काम  करते  हैं
 ।

 उनकी  स्थिति  बड़ी  दयनीय

 है  कौर  वे  अ्रपने  परिवार  के  लिये  ty  रुपये  मासिक  भी  नहीं  भेज  पाते  हैं  ।  उनके  साथ  अच्छा  बर्ताव
 भी

 नहीं  किया  जाता  है  |

 अधिकतर  खानों  पर  प्रंग्रेजों  का  अधिकार  है  उन्होंने  ये  खानें  परिश्रम  से  प्राप्त  नहीं

 की  अपितु  अंग्रेजी  सरकार  के  पक्षपातपुण  व्यवहार  से  उन्हें  ये  खानें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  ऐसी  अवस्था
 में

 उन्हें  पूर्ण  प्रतिकर  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  केवल  उनको  ही  कुछ  प्रतिकर  दिया  जाना  चाहिये

 जिन्होंने  कोयला  खानें  अपने  परिश्रम  से  प्राप्त  की  हैं  या  खरीदी  हैं  ।  परन्तु  इस  उद्योग  को  विदेशियों  के

 हाथों  में  अ्रघधिक  देर  तक  नहीं  रहने  देना  चाहिये  |

 अन्य  देशों  में  कोयला  खानों
 क

 मजदूरों
 की

 अवस्था  बहुत  है  जबकि  भारत  में  बहुत  बुरी  है  |

 विदेशों में  दुर्घटनायें  भी  बहुत  कम  होती  हैं  क्योंकि  वे  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  पर  बहुत  खर्चे  करते  हैं  ।

 भारत  में  खान  मालिक  इस  से  कि  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों

 पर  पर्याप्त  खर्चे  नहीं  करते  हैं  ।  यहां  दुर्घटनायें  बहुत  alow  होती  हैं  |

 ay  देशों  में  कोयला
 उठाने

 और
 उसके

 परिवहन  के  लिये  आधुनिकतम  यंत्रों  का  प्रयोग

 किया  जाता  किन्तु  राष्ट्रीयकरण  की  आशंका  से  घबराये  हुए  भारत  के  गैर-सरकारी  खान  मालिक

 पर  धन  नहीं  लगाते  हैं  ।

 इन  सब  दृष्टियों  से  आवश्यक  है  कि  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  |  राष्ट्रीयकरण  से

 नवीन  मशीनरी  खरीदने  के  लिये  एक  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जा  सकता  कौर  श्रमिकों  के  कष्टों

 में  कमी  होने  के  साथ-साथ  सस्ते  दामों  पर  कोयले  का  उत्पादन हो  सकता  है  प्रतीक  मात्रा में  हो

 सकता है  ।  तीसरे  सरकार  सुरक्षा  सम्बन्धी  अधिक  उपायों  का  प्रबन्ध  कर  सकती  जिनको  कि  निजी

 मालिक  कभी  करने  को  तैयार  नहीं  होंगे  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  द्वारा  सरकार  बहुत  सी  खानों
 को

 एक  दूसरे  में  मिलाकर  खर्च  में  कमी  कर  सकती

 है  प्रौढ़  सस्ता  तथा  शभ्रच्छा  श्र  पर्याप्त  कोयला  मिल  सकता  है  |

 इस  समय  सबसे  प्रति  धातुकर्मिक  रेलों  में  जलाने  के  काम  भ्राता  है  जब  कि  इसके  कई

 बेहतर  उपयोग  हो  सकते  राष्ट्रीयकरण  के  द्वारा  यह  निर्णय  किया  जा  सकता  है  कि  किस  काम  के

 लिये  किस  प्रकार  के  कोयले  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  डा०  जयसूयें  से  इस  बात में  सहमत  नहीं
 कि  ताप-विद्युत् के कारण जल-विद्युत् के  कारण  जल-विद्युत  शक्ति  पर  afr

 जोर  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  ताप  शक्ति  के  होते  हुए  भी  कोयले  का  महत्व  कम  नहीं  हो  सकता  है  ।  देश

 में  कोयला  बहुत  इसलिये  हमें  इस  उद्योग  की  प्रगति  में  कोई  विलम्ब  नहीं  करना  चाहिये  ।

 हम  हर  बात  में  चीन  से  1».  तुलना  करते  परन्तु  चीन  क  मुकाबले  में  हमारा  कोयले  का  उत्पादन

 एक-तिहाई  है  |  विदेशी  are  निजी  मालिकों  को  इसमें  कोई  दिलचस्पी  नहीं  हो  सकती  है  ।  केवल  सरकार  ही

 इस  उद्योग  को  उन्नत  कर  सकती  है  ।  जहां  तक  प्रतिकर  तो  उचित  रूप  से  अधिकारी  व्यक्तियों

 मूल  ५ भ्नंग्रेजी  में  ।
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 को  प्रतिकर  दिया  जा  सकता  है  ।  जब  जमींदारी  का  ्  किया  जा  सकता  है  तो  इसका  भी  भजन  किया

 जा  सकता  है  ।  यदि  हम  शीघ्र  ही  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करेंगे  तो  विदेशी  हमारी  खानों  से

 अपने  लिये  लाभ  कमाते  रहेंगे  हम  lise  दासता  में  ही  पड़े  रहेंगे  ।  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन

 करता हूं  ।

 श्री  सिहासन  सिंह  गोरखपुर---दक्षिण  :  उपाध्यक्ष  यह  प्रस्ताव  जो  सदन  के  सामने

 है  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  प्रौढ़  इसको  लाने  वाले  माननीय  सदस्य  को  में  धन्यवाद  देता  हूं  ।  उनको  बधाई

 है  कि  उनको  इसको  लाने  का  waar  मिला  |  महात्मा  जी  के  शब्दों  में  भारत  के  उन  सब  व्यवसायों  का

 राष्ट्रीयकरण कर  देना  चाहियें  जिनसे  हम  अपनी  नित्य  के  उपयोग  की  चीजें  पैदा  करने  वाली  मशीनों  का

 निर्माण  करते  हैं

 राज
 दो

 प्रकार  की  वस्तुयें  हैं  ।  एक  तो  उपभोक्ता  वस्तु
 भर

 दूसरी  वस्तु  वह  हैं  जो  इन  चीजों  को

 बनाने  वाली  जिनके  जरिये  से  प्रोडक्शन  होता  है  ।  इन  दोनों  प्रकार  की  sea  में  उन

 वस्तुझ्नों  को  जिनके  जरिये  व्यवसाय  के  सामान  पैदा  किये  जाते  राष्ट्रीयकरण  होना  नितांत  श्रावक

 उनमें  भी  कोयले  का  प्रथम  स्थान  है  ।  कोयला  ऐसी  वस्तु  है  जिसके  जरिये  हमारी  सारी  इंडस्ट्रीज  काम

 करती  हें  |  कोल  न  रहें  तो  जितने  बड़े-बड़े  कल  कारखाने हैं  शायद  वह  बन्द  हो  जायें  ।  हमने

 बड़े  कारखानों को  ले  हमने  लाइफ  इंश्योरेंस  बीमा  को  नैशनलाइज  (  राष्ट्रीयकृत )

 जमीदारी  को  ले  तब  कोल  का  जिस पर  हमारे  सारे  व्यवसाय  निरभर

 अब  तक  राष्ट्रीकरण  नहीं  हो  पाया  यह  बड़े  खद  की  बात  है  हमारे  लिये  ।  जब  कि  गवर्नमेंट  की

 इंडस्ट्रियल  पालिसी  में  भी  है  कि  कोल  का  राष्ट्रीयकरण  होगा  ak  जितनी

 कोल  माइन्स  नई  खोली  जायेंगी  वह  सब  राष्ट्र की  होंगी  तब  इस  पर  ध्यान  न  देना  उचित  नहीं

 भ्र भी  मेरे  पूर्व  वीराने ने  काफी  ७  दिये  कौर  बताया कि  कोल का  राष्ट्रीयकरण न  होने  के

 कारण  राष्ट्र  के  व्यवसाय में  कितनी  दिक्कतें  पैदा  होती  किसी  नें  बिजली  पैदा  करने के  बारे  में

 किसी
 ने

 दूसरी  चीज  के  बारे  में  बताया
 ।
 में  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कोल  ऐसा

 व्यवसाय  है  जिस  पर  हमारे  भारत  का  जीवन  निसार  है  ।  चाहे  हम  भ्र पने  जीवन  की  श्रावक  स्तूपों

 के  लिये  पूंजीवादियों  पर  निर्भर  करें  या  भ्रपनी  राष्ट्रीय  योजनाओं  को  चलाना  उसमें  दिवकतें  हो

 सकती  हें
 जब

 तक  कोयले
 क

 खानें  राष्ट्र
 की

 सम्पत्ति  नहीं  हो  जातीं
 ।  एक  तरफ  तो  मुनाफे  की  वृत्ति  होती

 दुःख  की  बात  है  कि  ars  लोगों
 का

 ध्यान  समष्टि  की  तरफ  कम  व्यक्ति
 की

 तरफ  ज्यादा  है
 |  हर

 एक  प्राप्ति  हर  काम  में  देखना  चाहता  है  कि  इसमें  उसका  क्या  लाभ  है  ।  राष्ट्र  के  लाभ  जैसी  कोई  चीज

 उसके  सामने  नहीं  है  ।  सब  अपना  निजी  लाभ  देखते  हैं  ।  सबसे  पहले  लोगों  को  निजी  लाभ  के  बजाय  राष्ट्र

 के  लाभ  की  प्रो  ध्यान  देना  चाहिये  |  अनाज  कोयल  की  इडस्ट्री  का  राष्ट्रीयकरण  न  होने  के  कारण  हमारे

 बहुत  से  व्यवसायों  को  धक्का  पहुंच  सकता  है  क्योंकि  राज
 व्यवसाय

 निजी  लाभ  की  दृष्टि  से  चलाये  जाते

 राष्ट्र  क  लाभ  की  मनोवृत्ति  से  नहीं  चलाये  जाते  हैं  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  भूमि  का  जो  कि  मल  पैदा  करने  के  लिये  चार  या

 पांच  इंच  खोदी  जाती  राष्ट्रीयकरण  भले  ही  न  कर  सके  लेकिन  हमने  प्रथा

 को  तोड़  दिया  |  जमीनों  को  तोड़  कर  छोटे-छोटे  आदमियों  को  दे  जो  भ्रामक  जहां  जोत  में  था  उसको

 वहां  काबिज बना  लेकिन  कोयला भीतर  की  जो  चीज  जो  हम  खानों के  ग्रन्थ  पेदा  करते  उसके

 राष्ट्रीयकरण की  योजना  हम  HAL  तक  नहीं  लाये
 ।

 हमने  जमीदारों  से  जब  जमीन
 ली

 तो  उनको  मुआवजा

 जरूर  लकिन  मुआवज़ा  देने  का  जो  ढंग.था  वह  इस  तरह  का  रहा  कि  मुआवजा  पाने  वाले को  कुछ

 विशष  मुआवज़ा नहीं  मिला  ।  उनकी  ert  शिकायत  है  इस  बारे  लेकिन  गवर्नमेंट  को  हमेशा यह

 डर  बना  रहा  करता  है
 कि

 मुआवजा  ales  देना  पड़ेगा
 ।  क ध मुशप्नावज़ क के  मामले में

 भी  हमने  देखा  कि



 ६२०  कोयला
 खानों के  राष्ट्रीयकरण  के

 .
 ३०  gue

 बारे  में  प्रस्ताव

 [  श्री  सिहासन सिंह  |

 गवर्नमेंट  की  दो  पालिसियां
 )  हैं  ।  जमीदारों  को  मुआवजा  देने  के  तो  उसूल  एक  रहा  कौर

 पूंजीपतियों  को
 भ् ग्रावज  देने  का  उसूल  दूसरा  है

 ।
 जब  लाइफ  इंश्योरेंस  का  नेशनलाइजेशन  तो  उन

 को  बाजार  भाव  से  प्रा वज़ा  दिया  गया  |  गवर्नमेंट  को  कोल  के  सम्बन्ध  में  भी  वही  डर  हो  सकता  है  |

 मेरे  विचार  में  कोल  के  सम्बन्ध  में  नगर  मुआवज़ा  देना  है
 तो

 संविधान  के  भ्रनुसार  मुआवज़े  का  उसूल

 वही  हो  सकता  है  जो  कि  जमीन  के  ऊपर  पैदा  करने  वाले  लोगों  को  हमने  दिया  है  ।  कोयलें  की  जमींदारी

 पूंजीपतियों  से  खरीद  कर  कोयले  को  कारखानेदारों  को  रुपया  गवर्नमेंट  को  देना  है  ।  बैसे  तो  जो  रुपया

 कारखानेदारों  ने  लगाया  है  उसका  कई  गुना  तो  वह  कमा  चुके  होंगे  ।  लेकिन  नगर  उसके  बाद  भी  उनकों

 मुआवज़ा  देना  है  तो  उसी  हिसाब  से  उन  को  दिया जा  सकता  है  जिस  हिसाब  से  जमीदारों को  जमीन

 लेते  ७  दिया  था  ।

 कोयले  की  खानों  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  हमारे  भाई  शिब्बन  लाल  जी  ने  बताया  है  कि  बहुत  से  प्राप्ति

 कोयला
 खानों  में

 दब  कर
 मर  गये  हैं

 ।
 उसके  बारे  में  में  पका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 जो  जमीदारी

 ऐबालिशन  के  वास्ते  यू०  अ्रसेम्बली
 में  बिल  पेश  था  उसके

 लागू  होने
 में  करीब

 छः  साल लग  गये  ।  इस  बीच  में  जमीदारों  ने  अरपना  रहा-सहा  जंगल
 भी

 काट  लिया  क्योंकि  जंगल
 तो

 उनके

 हाथ  से  निकलने  वाले  थे  ।  एक  तरफ  हमारी  सरकार  जंगल  लगाने  की  व्यवस्था  करती  ताकि  पानी

 इधर  सहयोग से  पानी  बहुत  ज्यादा  बरसा है  कौर  दूसरी  तरफ  जमीदार  बाग-बगीचे

 काट  रहें  थे  क्योंकि  वह  जानते  थे  कि  जंगल  उनके  हाथ  से  निकल  जायेंगे  |  वह  उन  जमीनों  से  भविष्य  में

 अरपना  कोई  लाभ  नहीं  देख  रहें  थे  ।  वैसे  ही  कोल  वाले  हैं  ।  इस  सदन  के  सामने  राष्ट्रीयकरण  की  व्यवस्था

 है  कौर  उस  पर  बहस  हो  रही  में  भी  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  बोल  रहा  हूं  तो  जितने  भी  कोल  क्षेत्र  हैं

 उनके  मालिकों  के  दिल  में  यह  डर  हो  सकता  है  कि  पता  नहीं  किस  दिन  उनके  कारखाने  का  राष्ट्रीयकरण

 हो  जाये  कौर  वह  थोड़े-बहुत  मुआवज़े  के  ही  मुस्तहब  रह  इसलिये  वह  aaa
 खदानों

 में  किसी

 की  रोक-थाम नहीं  करते  ।  इसके  ऊपर  में  खास  तौर  से  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हमारे

 देवरिया  Witt  बस्ती  के  लोग  कोयला  कारखानों  में  काम  कर  रहे  हैं  ।  उनके  लिये  कोई  जरिया  माद  घर

 पर  नहीं  है  ।  वह  करें  भी  क्या
 ?

 उनके  लियें  कोई  कौर  धंधा  नहीं  है  इसलिये  वह  कोयला  खानों  में  काम

 करने  जाते  वह  एक  वर्ष  में  ही  काम  करने  के  बाद  टूटे  मरे  हुए
 घर  लौटते  जो

 श्रादमी  वहां

 काम  करने  जाता  है  वह  मरा  झा  ही  समझा  जाता  लेकिन  भूख  क्या  नहीं  करवाती  ।  अपनी

 बिका  के  लिये  वह  जाते  हैं  ।  लेकिन  वहां  पर  उनकी  रक्षा  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  ।  प्रभी  कुछ  थोड़े  दिन

 से  सरकार  की  तरफ  से  ऐसा  प्रतीत  होता  था  कि  भर्ती  कुछ  कम  हो  गई  लेकिन  व्यक्तिगत रूप  से  बहुत

 से
 एजेंट  मालिकों  के

 प्राण
 मजदूरों

 को
 भर्ती  करते  वह  उनको

 ले
 जाने  के  लिये  तरह-तरह  के  प्रलोभन

 देते  कम्बल  देते  जूते  देते  कपड़े  देते  हैं  ।  लेकिन  फ़िर  भी  जब  वह  वहां  से  एक  साल  बाद  लौटते  हैं

 तो  बिल्कुल  टूटे-फटे  लौटते  यहां  तक  कि  उनको  दुबारा जाने  का  मौका  नहीं  मिलता  ।  वहां पर

 बिल्कुल  रक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  राष्ट्रीयकरण  हो  जाने  से  कुछ  सरकार  की  जिम्मेदारी  होगी  कि  वह

 मज़दूरों की  अधिक  रक्षा  साथ ही  मजदूरों पर  अ्रधिक  ध्यान  दिया  जा  उनके  पठन-पाठन

 का  भ्र  जान  की  रक्षा  का  प्रबन्ध  अधिक  होगा  |  दो-तीन  वर्षों  में  न  जानें  कितनी  कोल  माइन्स  )

 धंस  गई  ।  कभी  सुना  है  कि  कोल  माइन  के  धंस  जानें  पर  कई  1.७  उसमें  फंस  गये  कौर  १४  दिन  तक

 मछली खा  कर  जिन्दा  रहे  ।  लेकिन  उनके  निकालने  की  व्यवस्था  में  बड़ी  ढील-ढाल  रही  |  प्यार  उनको

 सरकार
 ले  ले

 तो
 मजदूरों  के  कल्याण  की  भावना  से  वह  काम  करेगी  क्योंकि  उसके  सामने  पैसे  का  ख्याल

 ज्यादा  नहीं  मुनाफे  का  ख्याल  ज्यादा  नहीं  रहेगा  |  कोल  माइन  ठीक  तौर  से  मजदूरों  के  जान

 की  रक्षा  अधिक से से
 झ्रघिक  माल कम  से  कम  मुनाफे  में

 खोदा  aaa  अधिक से  अधिक  पैसा

 मजदूरों  को  दिया  जाये  इसकी  व्यवस्था  रहेगी  ॥
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 बारे  में  प्रस्ताव

 प्रभी  सरकार की  योजना  थी  कि  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  में  मजदूरों  को  भी  व्यवस्था  में  हिस्सा  दिया

 जाये
 |

 लेकिन  प्रभी  तक  कोई  इन्तजाम  उसका  नहीं  ६:21  यह  बहुत  दूर  की  चीज  लेकिन  कोयला

 एक  ऐसा  विषय  है  कि  में  उम्मीद  करता  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  उस  पर  ध्यान  देंगे  ।  इस  विषय को  तब

 ग्रधिक दिन तक टाला दिन  तक  टाला  न  जाये  क्योंकि  वातावरण  में  श्र  वायुमण्डल  में  कोयले  के  राष्टीय करण

 की  चर्चा  चलती  रहेगी  तो  कोयला  खानों  के  मालिकों  के  दिल  में  एक  धक्का  जरूर  रहेगा  प्रो  वह  लोग

 अच्छी  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  |  प्यार  न्  इसमें  देर  की  तो  य  पी०  के  जंगलों  का  जो  हाल  यानी

 वह  बिल्कुल साफ  कर  दिये  वही  कोयला  खानों  के  बारे  में  भी  होगा  ।  मेंने  कोलिभ्नरीज

 खदानों  )  को  देखा  तो  नहीं  लेकिन  मजदूरों  के  अनुभवों  से  में  यही  समझता  हूं  ।  इसलिये मुझे  महात्मा

 गांधी  के  शब्द
 तो

 नहीं  याद  लेकिन  जहां  तक  मुझे  स्मरण  है  उन्होंने  कहा  था  ऐसे  व्यवसाय  सब  राष्ट्र

 के  किसी  व्यक्ति के  न  रहें  ।

 राज  हम  सोशलिस्ट  पीटने  अर्थात  समाजवादी  ढांचे  की  चर्चा  करते  लेकिन  इसके  लिये  प्राय क

 है  कि  पहले  हमारे  व्यवसाय  ठीक  हों  |  मेंने  प्रापसे  पहले  भी  कहा  है  कि  उसकी  शोर  अग्रसर  होने  उसकी

 कौर  बढ़ने  में  यह  सब  चीज़े  सार्थक  हो  सकती  हैं  ।  झगर इन चीज़ों इन  चीज़ों  को  हमने  सामने  न  उनको

 देर  तक  ठहरने  दिया  प्रौढ़  वह  ज्यों  की  त्यों  चलती  रहीं  तो  सामाजिक  ढांचे  को  बढ़ाने  में  बड़ी  रुकावट

 पड़ेगी  ।  समाजवादी  ढांचे  की  कौर  बढ़ने  के  जिसकी  भारत  के  लिये  जरूरत  यह  श्रावक  है  कि

 देश  की  कोल  माइन्स  जो  हैं  वह  सारी  राष्ट्र  के  हाथ  में  हों  ।  कोयला  जो  है  बह  बड़ी  शाक्ति  वह  भ्रमरी है  ।

 अगर  हमने  aft  पर  भ्र धि कार  कर  लिया  तो  हमारा  सब  काम  चल  सकता  लेकिन  जरगर
 वह

 दूसरों के  हाथों में  अगर  सरकार  दूसरों  के  सहारे  चलती  कम्पनी  के  उपर  पराश्रित  होकर

 चलती  है  तो  काम  बिगड़  सकता  है  ।  इसलिये  इस  शक्ति  को  जिससे  दूसरी  शक्तियां  पैदा  होती  राष्ट्र

 क  हाथों  से  रहने  देना  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  है  ।

 इसलिये  में  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं  कौर  मंत्री  जी  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  जितनी  जल्द

 सक  इस  काम  को  करें  |  यह  सदन  तो  अब  खत्म  हो  रहा  अगले सदन  में  गवर्नमेंट  का  पहला  प्रस्ताव यह

 होना  चाहिये  कि  कोल  माइन्स  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लिया  जाये  |

 श्री  ही०  Ato  मुकर्जी  मेंने  आसनसोल  के  अस्पताल  उन  ११

 कोयला  खान  मजदूरों को  देखा  जो  १०  दिन  तक  भूमि  के  नीचे  दबे  रहने  के  भी  जीवित  रहे  थे  ।

 भूमि के  नीचे  काम  करने  वाले  इन  मजदूरों  की  वीरता  सराहनीय  है  ।  इससे  प्रेरित  होकर  मैं  इस

 संकल्प  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हु  हूं  ।

 कोयले  के  राष्ट्रीयकरण  जैसे  मामले  में  मंत्रिमण्डल  की  एक  निश्चित  नीति  होनी  चाहिये  प्रौढ़  उसकी

 सुचना  सभा  को  मिलनी  चाहिये  ।  हमको  समाजवादी  ढंग  का  समाज  बनाना  उसके  लिये  निजी  क्षेत्र

 हाथों  में  अनिश्चित  काल  के  लिये  ऐसे  प्रमख  उद्योगों  को  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  |  कोयला  ऐसा  उद्योग

 है  जिस  पर  सरकार  का  यथाशीघ्र  नियन्त्रण  होना  चाहिये  ।  हमें  इस  विषय  में  भ्र पनी  नीति  निजी

 क्षेत्र  को  बता  देनी  चाहियें

 हमारे  कोयले  के  प्रतिकार  उत्पादन  पर  विदेशियों  का  नियन्त्रण  है  कौर  बड़ी  खानों  में  बड़ी

 बड़ी  है  तथा  छोटी  खान  वालों  का  निर्वाह  कठिनाई  से  होता  है  ।  ऐसी  हमें  राष्ट्रहित की  दृष्टि

 से  शीघ्र  ही  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करना
 ही

 चाहिये
 saat  में  ।
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 बारे  में  प्रस्ताव

 ही०  ना०  मुकर्जी
 |

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  यह  देता  है  कि  यदि  उसे  वह  धन  दिया  जाये  जो
 सरकार  दूसरी  योजना

 में  इस  कार्य  पर  खर्च  करना  चाहती  है  तो  वह  सरकार  की  अपेक्षा  कम  मूल्य  पर  प्रतीक  मात्रा  में

 कोयले का  उत्पादन कर  सकतें  ....  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  पर  नौकरशाही

 का  प्रभुत्व  रहा  है  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  समाजवादी  ढांचा  लाना  चाहती  है  तो  उसे  इस  निजी  क्षेत्र

 के  कमेंचारियों  को  राज्य  की  सेवा  में  भरती  करना  चाहियें  |  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  सदस्य

 आपको  दूसरे  व्यक्तियों  जैसा  देशभक्त  होने  का  दावा  करते  हैं  ।  जब  ऐसी  बात  है  तो  उन्हें  चाहिये  कि  सरकार

 को  प्रतिभा  सम्पन्न  व्यक्ति  दें  और  संगठन  सम्बन्धी  शक्ति  या  बल  प्रदान  करें  ।  गैर-सरकारी  लोगों  से

 सहयोग  प्राप्त  करना  सरकार  के  हाथ  में  है  ।  सरकार  को  निश्चय  कर  लेना  १०  या  १५

 वर्ष  में  हम  कोयला  उद्योग  के  नियन्त्रण  से  निजी  क्षेत्र  को  कसे  निकाल  सकतें  इस  समस्या  पर  सरकार

 को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  समाजवादी ढांचे  को  लाने  की  दृष्टि  से  घोषणा

 करे  कि  वह  क्या  कार्रवाइयां  करने  वाली  है  |  हमारा  सुझाव  यह  है  कि  शी  घ्नातिशी  घ्  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाना  चाहिये  ।

 श्री  विट्रलराव  ने  बताया  है  कि  यदि  राष्ट्रीयकरण  न  किया  गया  तो  कोयले  का  उत्पादन गिर

 जायेगा |  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  हम  ०७  ईधन  संसाधनों  का  विकास  करें  तो  बहुत-सा  विदेश

 विनिमय
 मुद्रा  )  बचा  सकते  हैं  ।  राष्ट्रीयकरण  निश्चय  ही  एक  उत्तम  हल  जिसे  हमें  अपनाने

 का  प्रयत्न करना  चाहिये  ।

 हमारी  खानों  में  काम  करने  वाले  प्रबन्धकों  शर  इंजीनियरों  प्राणी  को  को  ५  ला  विकास  के  सम्बन्ध

 में  बहुत  लाभदायक  सुझाव  दे  सकतें  हैं  ।  चूंकि  गैर-सरकारी  मालिक  उन  योजनाश्रों  पर  खर्चे  नहीं  करना

 इसलिये  वें  चुप  रहते  हैं  ।  समाज  के  लिये  उनकी  सेवायें  प्राप्त  की  जानी  चाहियें  ।  मजदूर

 भी  rat  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।  रूस  चीन  में  यही  बस्रा  है  ।  अरब  प्रबन्धकों  ale
 के  सुझाव

 व्यर्थ  जाते  हैं  क्योंकि  गैर-सरकारी  पूंजीपति  विशेष  खड़े  करना  नहीं  चाहते  |

 सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  की  भी  ध्यान  दिया  जाना  जरूरी  है  ।  इंग्लैण्ड  में  भी  यह  प्रश्न  उठा

 था  कि  राज्य  को  गैर-सरकारी  पूंजीपतियों  की  भ्र पे क्षा  अधिक  थ  करना  पड़ेगा  ।  परन्तु  वहां  की

 सरकार  नें  समाज  की  भलाई  के  लियें  अ्रधिक  खच  करना  स्वीकार  किया  कौर  कोयला  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  किया
 ।

 निश्चय  ही  यहां  सरकार  को  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  श्र  अरन्य  प्रकार  की  सुविधायें

 प्रदान  करने  के  लिये  चाहिये |

 बहुत-सी  छोटी-छोटी  खानें  जो  बड़ी  खानों  से  प्रतियोगिता  नहीं
 कर

 सकतीं
 ।

 उन्हें  मिलाने  का

 प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  जांच-पड़ताल  के  समाप्त  होने  तक  यह  कायें  रुका  पड़ा  है  ।  सरकार  को

 चाहिये  कि  वह  art  आयें  और  इन  छोटे  मालिकों  के  साथ  मिलकर  शभ्रन्तरिम  समय  के  लिये  राज्य  एवं

 निजी  खानों  की  व्यवस्था  करे  |  सहकारी  संगठनों  पर  सरकार  का  कठोर  नियन्त्रण  होना  चाहियें  शौर

 सभा  को  यह  जानने  का  भ्र धि कार  है  कि  सरकार  FAT  कर  रही  है  ।

 खोज  के  सम्बन्ध  में  प्राकृतिक  संसाधनों  mtx  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  शर  शिक्षा  मंत्रालय

 कायें कर  रहे  हैं  इस  खोज  काय
 को  भूतत्व य  संस्थाओं  में  ft जा  रहे  कार्य  कौर

 और  उत्पादन  से  सम्बद्ध  करक  राष्ट्रीय  प्राकार  पर  किया  जा  सकता  जब  तक  सरकार  इसे

 हाथ  में  नहीं  लेती  है  कौर  सभी  अधिक  से  अधिक  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  इसे  कार्यान्वित  नहीं  करती  है  तब

 तक यह  कार्य  नहीं हो  सकता  ।

 wa
 ऐसा  होता  है  कि  खनिकों  की  थोड़ी-सी  मजूरी  बढ़ाने  के  लिये  कोयले  का  मूल्य  बढ़ा  दिया

 जाता  है
 ।

 जनसाधारण  इसका  विरोध  करेगा
 ।

 यदि  सरकार  अधिकाधिक  जनता  के  कल्याण



 ३०  PEE  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  RRR

 में  प्रस्ताव

 का  ध्यान  रखे  तो  वह  कल्याण  कार्यों  के  लिये  ही  उद्योग  में  हाथ  डालेगी  ।  यह  उद्योग  हमारे  अन्य  उद्योगों

 का
 arent  है

 ।
 इसे  श्रनिद्चित  काल  तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  हाथों  में  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  है  ।  कुछ

 खानों  की  स्थिति  बहुत  अ्रव्यवस्थित  है  श्र  उन्हें  सरकार  ले  सकती  है  अथवा  भ्र पने  निदेश  के  ote

 सहकारी  रूप  से  संगठित  कर  सकती  है
 ।

 इस  उद्योग  का  बहुत-सा  भाग  विदेशियों  के  meta  हम  इस

 का  विकास  करके  विदेशी  मुद्रा  की  बहुत  बचत  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  यह  आशा  तो  नहीं  करता  कि  माननीय  मंत्री  कहेंगे  कि  उन्होंने  राष्ट्रीयकरण  करने  का  निश्चय

 कर  लिया  है
 ।

 परन्तु  राज  इस  संकल्प  को  जो  एकमत  सेन  मिला  है
 उसको  ध्यान  में  रखते  हुए

 ०५

 ™

 उन्हें  यह  बताना  चाहिये  कि  सरकार  इस  विषय  में  क्या  कर  रही  है  ।  चाहता  हूं  कि  सरकार यह  कहे

 कि
 समाजवादी  की  स्थापना  उसकी  निश्चित  योजना  है  ।  अतएव  मैं  श्री  विट्रलराव  के

 संकल्प
 का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री ले०  जोगेश्वर  सिह  मणिपुर  मैं  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण के  संकल्प  का

 समर्थन  करता  हूं  ।  मुझे  शिकायत  है  कि  कोयले  की  उत्पादन  के  प्रति  उपेक्षा  की  जा  रही  श्रीराम

 के  कतिपय  क्षेत्रों  में  कोयला  बहुत  निकलता  है  कौर  भ्र विकसित  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  उनकी  खोज

 किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मैंने  मंत्रालय  से  कहा  था  ।  परन्तु  प्राकृतिक  संसाधन  ae  वैज्ञानिक
 गवेषणा

 मंत्रालय  ने  कहा  कि  परिवहन  की  सुविचारों  के  बिना  वहां  उत्पादन  करने  से  क्या  जबकि  वहां  सैकड़ों

 लारियां  नित्य  प्रति  आवश्यक  seat  को  इधर  से  उधर  ले  जा  रही  हैं  ।  मंत्रालय  के  इस  दृष्टिकोण  पर

 आाइचयें होता  है  ।

 मनीपुर  के  कुछ  क्षेत्रों
 म

 किस्म  का  कोयला  मिला  है  परन्तु  बहुत  समय  से  उस
 ध्यान

 नहीं  दिया  गया  है
 ।

 यदि  सरकार  इन  कोयला  खानों  को  राष्ट्रीयकृत  नहीं  करना  चाहती  है  तो  उत्पादन  को

 बहुत  हानि  पहुंचेगी ।

 उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  :
 गत  वर्ष  में  इस  विषय  पर  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हो

 चुकी  है
 ।

 उत्पादन  मंत्रालय  के  ५ च्
 की

 मांगों  पर  के
 समय  अनेक  सदस्यों  ने  इस  प्रदान

 को

 उठाया  था  ।  के  घंटे  में  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्यों  के  लिये  कई  बार  मांग  की  गई  थी  ।

 उत्पादन  मंत्री  ने  गत  बजट  चर्चा  में  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  की  ब्योरेवार

 व्याख्या  की  ।  सरकार  से  बार-बार  नीति  को  स्पष्ट  करने  की  मांग  करना  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  ।  सरकार

 की  झोर  से  यह  कई  बार  बता  दिया  गया  है  कि  {ve  के  नीति  संकल्प  शर  RENE  के

 औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  में  उस  नीति  का  स्पष्ट  उपबन्ध  है  जिसका  इस  विषय  में  भ्रनुसरण किया

 जा  रहा  १९४६  में  जब  से  अन्तरिम  राष्ट्रीय  सरकार  ने  इस  देश  का  शासन  प्री  हाथ  में  लिया

 यह  प्रदान  सरकार  के  समक्ष  रहा  है  ।  तब  से  बहुत-सी  समितियां  नियुक्त  की  गई  हैं  ।  उन्होंने  प्रतिवेदन
 दिये

 शर  यदि  इन  कुछ  वर्षों  में  नीति  का  जो  विकास  दानै:-शनै:  हुमा  है  उसका  यदि  अध्ययन  किया  जाये  तो

 यह  मालूम  हो  जायेगा  कि  हम  उस  उद्देश्य  की  बढ़  रहे  हैं  जो  माननीय  सदस्यों  के  ध्यान  में  है  ।  तथापि

 साम्यवादी  दल  के  उपनेता  ने  संकल्प  की  जो  व्याख्या  की  है  उसके  परिणामस्वरूप  मेरा  काम  प्रतीक  सुगम

 हो  गया  जिस  रूप  में  इस  संकल्प  को  श्री  विट्रलराव ने  प्रस्तुत  किया  है  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 परन्तु यदि  उनकी  इच्छा  वही  जो  उनके  उपनेता  ने  बताई  कि  ’o, 2y  २०  वर्ष की  अवधि

 में  हमें  इस  योग्य  होना  चाहिये  कि  इस  मूल  उद्योग  को  राष्ट्रीयकृत  कर  तो  मैं  कह  सकता  हूं
 कि

 हम

 इसी  उद्देश्य  के  लिये  कायें  कर  रहे  हैं
 ।

 wast  में  ।



 ६२४  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  ३०  १९५६

 बारे  में  प्रस्ताव

 {  श्री  सतीश  चन्द्र  |

 सन्  १९४६  में  सरकार  ने  निचय  किया  था  कि  समूचे  कोयला  उद्योग  का  संचालन  कौर  स्वामित्व

 राज्य  के  हांथ  में  होना  व्यवहार  नहीं  है  ।  उस  समय  यही  निश्चय  किया  गया  था  ।  तो  भी  राज्य  के  स्वामित्व

 तथा  संचालन  को  कुछ  स्थितियों  में  बढ़ाया  जा  सका  ।  ae  स्थिति  १९४६  में  स्वतन्त्रता प्राप्ति  से  पूर्व  थी

 तत्परता  माननीय  सदस्यों  को  उस  नीति  में  उत्तरोत्तर  विकास  होता  दिखाई  जब  कि
 सन्  REVS

 के  संकल्प  में  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  सिवाय  इसके  कि  जहां  राज्य  स्वयं  यह  समझे  कि  ऐसे  नियन्त्रण  कौर

 विनियमन  जो  केन्द्रीय  सरकार  निहित  करना  गैर-सरकारी  उपक्रम  का  सहयोग  प्राप्त  करना

 राष्ट्रीय  हित  के  लिये  श्रावइ्यंक  तो  सभी  नये  उपक्रमों की  स्थापना  के  लिये  केवल  राज्य  ही

 दायी  होगा  ।  सरकार ने  निश्चय  किया  विमान  उपक्रमों को  १०  वर्ष  तक  विकसित  होने  दिया  जाये

 और
 इस  कालावधि  में  उनके  दक्षतापूर्ण  संचालन  तौर  क्रमिक  उत्तरोत्तर  विस्तार  के  लियेਂ  सभी  सुविधायें

 दी  जानी थीं

 एक  साल  बाद  इस  नीति  का  पुनरीक्षण  किया  गया
 ।

 यह  निश्चय  किया  गया  कि  यदि  नये  उपक्रमों

 के  संचालन  का  अधिकार खोज  श्रनुज्ञप्तियों  अथवा  खनन  पट्टों  के  अनुसार  किसी  भी  ऐसे दल  को

 पहले  ही  दिया  जा  चुका  तो  उस  दल  को  उपक्रमों  के  विकास  की  अनुज्ञा  होगी  परन्तु  सरकार  faery

 कारणों  से  उसे  ले  सकती  थी  ।  जिन  क्षेत्रों  में  ये  अधिका  र  नहीं  वहां  प्रत्येक  मामले  का  उसके  गुण  दोषों

 के  अनुसार  यह  frog  किया  जाना  था  कि  उस  उपक्रम  विशेष
 का

 विकास  राज्य  करे  प्रथव
 गैर-सरकारी

 उद्योगपति करें

 सन्  १९४५६  के
 नीति

 संकल्प  में  कहा  गया  है  कि  कोयला  उद्योग  के
 सभी

 नयें  सिवाय  उनके

 जिनकी  स्थापना  गेर-सरकारी  उद्योग  के  लिये  पहले  ही  अ्रनुमोदित  की  जा  राज्य  द्वारा  स्थापित

 किये  जायेंगे  ।  इसमें  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  के  विमान  एककों  का  विस्तार  अथवा  ऐसे  नये  एककों

 के  गैर-सरकारी  उपक्रमों  का  जिनमें  राष्ट्रीय हित  है  सम्मिलित  सहयोग  प्राप्त  करने  की  सम्भावना

 की  प्रतिवादित  नहीं  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इसमें  केवल  पुर्व  संकल्प  की  व्याख्या  की  गई  है
 ।  परन्तु  यदि

 इसे  ध्यानपूर्वक पढ़ा  तो  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  नीति  में  परिवर्तन  किया  गया  है  कौर

 भविष्य  के  लिये  नीति  यह  होगी  कि  सिवाय  बाहरी  क्षेत्रों  की  छोटी-मोटी  खानों  के  तथा  उन

 मामलों  के  अतिरिक्त  जहां  कि  वर्तमान  खानों  के  समीपस्थ  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता

 सरकारी  उद्योग  को  नई  कोयला  खानों  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।  यह  वर्तमान

 नीति  है  ।

 जसा  कि  प्रस्तावक  को  विदित  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  स्थित  में  उत्पादन  लक्ष्य  ६००  लाख

 टन  है  ।  २२०  लाख  टन  के  अतिरिक्त उत्पादन  में  लगभग  १२०  लाख  टन  का  सरकारी  उद्योग  द्वारा

 कौर  १००  लाख  टन  का  गैर-सरकारी  उद्योग  द्वारा  उत्पादन  किया  जाना  है  ।  प्रस्तावक  ने  ०५  ०६

 शर  अपना  मामला  इस  ढंग  से  प्रस्तुत  किया  है  कि  उससे  गलत  धारणा  बन  सकती  है  ।  तथ्य  यह  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  में  पांच  वर्ष  की  कालावधि  में  उत्पादन  चार  गुना  हो  जाना  है  ।  जैसा  उन्होंने  स्वयं  कहा  है

 झ  बेईमान  कोयला  खानें  २००  वर्षों  से  चली  झरा  रही  यदि  १००  वर्ष  की  कालावधि  में  सरकारी

 उद्योग  ३०  लाख  टन  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ा  सका  तो  पांच  वर्ष  की  कालावधि  में  १२०  लाख  टन

 दन  बढ़ाना  कोई  साधारण  सफलता  नहीं  होगी  ।  पता  नहीं  कि  इस  लक्ष्य  के  विषय  में  उन्हें  संदेह  क्यों  है  ।

 मैं  समझता हूं
 कि  हमारे  पास  जो  संसाधन  उपलब्ध  जो  योजनायें  बनाई  गई  और  जो  खोदने

 खोजने  का  कार्य  चाहे  या  किया  जा  रहा  है  उसके  अनुसार  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करना  सम्भव  होगा  |

 मैं  सभा  को  केवल  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिये

 सभी  सम्भव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 प्रश्न  बहुत  ही  साधारण  है
 ।

 हम  अन्तिम  लक्ष्य  के  विषय  में  स्थूल  रूप



 ३०  EUG  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  द्र

 बारे  में  प्रस्ताव

 से  सहमत  हैं  तथापि  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करना  केवल  इस  कारण
 सम्भव

 नहीं  हो  सका  है  कि  सरकार  के  धन  सम्बन्धी  कौर  प्राविधिक  कर्मचारीवृंद  सम्बन्धी  संसाधन  जिनहें

 वह  कोयला  उद्योग में  लगा  सकती  सीमित  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  ऐसी  पुरानी  wie  निकम्मी

 खानों  के  जो  कि  झ्र भी  चल  रही  हैं  राष्ट्रीयकरण  पर  व्यय  करना  क्या  उपयुक्त  होगा  अथवा  नई  खानों

 के  विकास  और  भ्र ति रिक्त  कोयला  उत्पादन  पर  व्यय  करना  alts  लाभप्रद  होगा  |

 इस  समय  इन  खानों  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  प्रशासनकुशल  कौर  प्राविधिक  कर्मचारियों

 के  पाने  की  वास्तविक  कठिनाई  निजी  कोयला  उद्योग  में  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जिन्हें  खानों  कों

 भ्रमणी  प्रकार  से  चलाने  का  अच्छा  भ्रनुभव  मेरी  इच्छा है  कि
 सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  प्रति  भी  इन

 व्यक्तियों  की
 प्रतिक्रिया  वैसी  ही  है

 जैसी  कि  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  उपनेता  चाहते  हैं  ।  परन्तु  यह

 भव  किया  गया
 कि

 बहुत  से  कारणों  से  सरकारी  क्षेत्रों  में  उनकी  सेवा  का  उपयोग  नहीं  उठाया  जा  सकेगा

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  उनकी  सेवाशर्तों  का  लाभ  न  उठाना  भी  एक  बड़ी  भारी  हानि  होगी  ।

 लिये  शायद  शभ्रच्छा  यही  होगा  कि  उनको  जहां  वह  है  वहीं  रहने  दिया  जाये  कौर  नई  खानों  के  विकास  के  लिये

 कुछ  कौर  व्यक्तियों  को  भी  प्रशिक्षित  किया  जाये  ।  कोयला  उद्योग  के  विकास  का  विनियमन  रोक  नियन्त्रण

 काफी  सीमा  तक  सरकार  ही  करती  है  ।  निजी  क्षेत्र  को  इस  बात  के  लिये  स्वतन्त्र  नहीं  छोड़ा
 जाता

 हैं  कि  वहू  जो  चाहें  करें  ।  सभी  प्रकार  के  नियन्त्रण  हैं  ।  वास्तव  मूल्य  प्रौढ़  सभी

 नियन्त्रित हैं  ।  राज  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना  किसी  नये  क्षेत्र  में  कोयलें  की  खान  का  पता

 लगाने  का  किये  करने  के  लिये  भूमि  पट्टे  पर  नहीं  दी  जा  सकती  है
 ।

 किसी  भी  कोयला खान  में
 नया

 काम

 शुरू  करने  के  लिये  कोयला  बोलें  की  भ्र नुम ति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ।  नये  कोयला  उपक्रम  केवल
 उद्योग

 तथा  विनियमन )  अ्रधिनियम  के  अन्तर्गत  अनुमति  दिये  जानें  पर  ही  प्रारम्भ  किये  जा  सकते

 फिर  कोयला  खानों  के  निरीक्षण  किये  जाने  वाले  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्यों  तथा  उत्तम  श्रेणी  के  कोयले

 के  परीक्षण के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  हैं  |

 एक  मित्र  ने  पूछा
 कि

 धातुकर्मीय  कोयले  का  उत्पादन  क्यों  नहीं  बढ़  रहा  है
 ।

 वास्तव  में  हम
 इस

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाना  नहीं  चाहते  हैं  ।  जितना  भी  धातुकर्मी  कोयला  निकाला

 जा  रहा  है  उसका  उन  कामों  के  लिये  जिनमें  उनका  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 विचार  यह  है  कि  धीरे-धीरे  यह  सारे  का  सारा  कोयला  नये  इस्पात  संयंत्रों  के
 उत्पादन  आरम्भ  करते

 ही  उनकी  are  लगा  दिया  जाये  ।  घातुकरमिक  को  ले  के  कुछ  वर्तमान  उपभोक्ताओं  को  घटिया  प्रकार  का

 दिया
 जाये

 ।  यह  हमारे  हित  में  नहीं  धातुकर्मी
 कोयले

 को
 श्रविवेकता

 से
 निकाला

 जाये  ।

 खानों  को  सुरक्षित  कौर  कोयले  की  परीक्षण  के  लिये  निजी  कोयला  खानों  के  मालिकों  पर  खान

 अधिनियम
 के  अन्तर्गत  बनायें  गये  नियमों  द्वारा  बहुत  से  प्रतिबन्ध  लगा  दियें  गये  हैं

 ।  कोयला
 की

 खानों
 में

 भविष्य  निधि  कल्याणकारी  बातों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  एक  टन  पर  कराना  उपकर  है  ।  यह

 कोयले  के  सम्पूर्ण  उत्पादन  पर  लागू  होता  है
 ।

 उसका  बड़ा  भाग  मजदूरों  के  लिये  मकान  बनाने  पर

 खर्चे  किया  जाता  है  ।  धीरे-धीरे  कोयला  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  लिये  अधिक

 मकान  बनाना  सम्भव  हो  सकेगा  ।

 सरकार  निजी  कोयला  उद्योग  का  कैसे  नियन्त्रण  कर  रही  इसके  कुछ  उदाहरण  हैं  ।  हमने  एक

 ही  बात  नहीं  की  वह  यह  कि  हमनें  उनके  सम्बन्ध  में  स्वामित्व  अधिकार  प्राप्त  नहीं  किये  हैं  प्रौढ़  उनका

 प्रबन्ध  पने  हाथों  में  नहीं  लिया  है  ।  जिन  कोयला  खानों  में  पहले  से  काम  हो  रहा  क्योंकि  उनको

 अपने  हाथों  में  लेने  की  अपेक्षा  अधिक  उत्पादन  पर  जोर  देना  ठीक  समझा है
 जैसा  कि  मैंने

 उनमें
 से

 कुछ  खानें  इतनी  बेकार  कौर  पुरानी  पड़  गई  हैं
 कि

 उन्हें  लेना  ठीक  नहीं  है
 ।

 जो
 भी

 हमारे  पास  सीमित



 घ्२६  कोयला  खानों
 के  राष्ट्रीयकरण  के  ३०  LEXY

 बारे  में  प्रस्ताव

 सतीश  चन्द्र ]

 संसाधन हैं  उनका  यथासम्भव  अधिक से  अधिक  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  कौर

 प्रस्तावक के  दृष्टिकोण  में  केवल  थोड़ा-सब  फर्क  है
 ।

 समस्या  केवल  यह  है  कि  हम  इस  मामले  को  किस

 प्रकार  से  करें
 ।

 यदि  सरकार  ने  इन  वर्तमान  खानों  को  जीत  करने  का  प्रयत्न  किया  होता  तो  अतिरिक्त

 उत्पादन  का  काम  रुक  गया  होता  अगौर  ऐसा  करना  देश  के  श्रमिक  विकास  के  अच्छा  नहीं  होता  |

 बहुत  माननीय  सदस्यों  ने  छोटी  प्रौढ़  बेकार  कोयला  की  खानों  का  उल्लेख  किया  है  ।  सदन  को

 पता  ही  है  कि  बड़ी-बड़ी कोयला  खानों  के  बीच  पड़ी  छोटी  खानों  की  प्रीमियर  का  अ्रध्ययन  करने

 समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  सुझाव  देने  के  हेतु  एक  समिति  नियुक्त
 की

 गयी
 थी  ।

 उस
 समिति

 ने  wat

 ara  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की

 है
 ।  इस  सदन  की  aim  समिति  के  भूतपूर्व  सभापति  इस  समिति  के  सभापति  थे

 ।

 उक्त  समिति  बड़ी  लाभदायक  रिपोर्ट  दी  है  ate  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  भी  की  हैं  ।  कुछ  ही  सप्ताह  हुए  यह

 हमें  मिली  है
 कौर

 सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे  ora  है  कि  यह  बात  छोटी  खानों  में

 मालिकों के  हित  में  होगी  यदि  उनसे  बड़े  एककों  में  स्वयं  ही  सम्मिलित  होने  के  लिये  कहा  जाये  ।  यदि यह

 सम्भव  नहीं  हो  सका  तो  इस  कार्य  के  लिये  इस  सभा  में  कोई  विधान लाया  जायेगा  ताकि  छोटी-छोटी

 खानें  मिलकर  श्राज  की  भ्र पे क्षा  बड़ी  इकाइयां  बन  कर  झ्र धिक  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकें  ।  इस  प्रदान की

 उपेक्षा  नहीं
 की  गयी

 है  ।  इसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  मुझे  है  कि  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय

 हो  जायेगा ।

 डा०
 ने  कई  रचनात्मक  सुझाव  दिये  हैं  ।  बात  यह  नहीं  है  कि  इन  सदस्यों

 की
 प्रो  हमारा

 ध्यान  ही  नहीं  गया  है  ।  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  गवेषणा  परिषद्  ने  कई  बार  कोयलें के  प्रयोग  पौर

 रासायनिक  उद्योगों  के  विकास  के  प्रश्न  पर  चर्चा  की  है  ।  हाल  ही  में  एक  परिषद्  कोयला  की  स्थापना

 की
 गयी  है  कौर  जिसमें  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद् को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है

 |

 योजना  आयोग  के
 डा०

 जे  ०
 सी

 ०
 घोष

 कौर  कुछ  जिन्हें  कोयला  उद्योग  का  ज्ञान  इसके  सदस्य  हैं
 |

 परिषद् इसका  अध्ययन  करेगी  कि  किस  प्रकार  हम  कोयले  का  सर्वोत्तम  उपयोग  कर  सकते हैं

 नये  उद्योगों  को  प्रौढ़  तारकोल  शुद्ध  करने  की YT afsearat  को विकसित कर  सकते  हैं  ।  राज ही
 मैं

 संश्लेषित
 पैट्रोल  के

 उत्पादन
 के  लिये  घटिया  प्रकार  के  कोयले  के  काम  में  लाये

 जाने
 के

 सम्बन्ध
 में  एक

 प्रशन  का  उत्तर  दे  रहा  था  ।

 सभा  को  मालूम  है  कि  बड़े-बड़े  ताप-विद्युत्  केन्द्र  हाल  ही  में  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  उदाहरणतः

 बोकारो  ताप-विद्युत्  केन्द्र  एक  बड़े  ताप-विद्युत्  केन्द्र  को  लिगनाइट  परियोजना
 में

 सम्मिलित  किया
 गया

 जहां  कहीं  भी  विद्युत  शक्ति  की  कमी  हो  कौर  कोयले  श्र  लिगनाइट  का  बिजली  पैदा  करने  के

 लिये  प्रयोग  किया  जा  सकता  हो  तो  उस  कोयले  लिगनाइट  को  वहीं  पर  उपयोग  में  लाने  का  विचार

 है  ताकि  वहां  विभिन्न  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  विद्युत्  पैदा  की  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सैद्धान्तिक

 मतभेद  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  मामले  में  सहमत  नहीं  हूं  कि  हमने  अपनी  जल  विद्या

 शक्ति  की  झोर  कम  ध्यान  दिया  है  ।  यह  मामला  मुझ  से  सम्बन्धित  भी  नहीं  है  ।  परन्तु  हमने

 प्रयोजनीय  परियोजनाओं  में  बिजली  पैदा  करने  के  लिये  अपने  जल  के  साधनों  का  यथासम्भव  उपयोग

 करने  का  प्रयत्न  किया  है  ait  इससे  औद्योगिक  उन्नति  हुई  है
 ।

 माननीय  सदस्य  डा०  को  पता

 है  कि  नदी  घाटी  योजनायें  एक  प्रयोजनीय  योजनायें  नहीं  हैं  ।  उनमें  बाढ़  सिंचाई  are  दूसरी  बातें

 श्री  जाती  हैं
 ।

 इन  जल  यश  केन्द्रों  से  हमें  बहुत  सस्ती  विद्युत  प्राप्त  हुई  है  कल्पना करना  कर्ठिन

 है  कि  ताप  विद्युत् केन्द्रों  से  भ्र ौर  सस्ती  बिजली  प्राप्त  हो  सकती  भले  ही  कोयला  खानों  के  मध्य  में

 विद्या  केन्द्र
 स्थापित

 कर  दिये  जायें
 ।



 ३०  LENE  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  २७

 बारे  में  प्रस्ताव

 कोयला  खानों  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  की  मजूरियों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |

 सदन  को  पता  कि  कुछ  मास  पहले  एक  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  ने  भ्रपने  पंचाट  द्वारा  मजदूरों

 की  मजबूरियां  श्रौसत  रूप  से  कोई  ४०  प्रतिशत  बढ़ा  दी  थी--कुछ  rare  भी  हो  सकते  हैं--भ्रमर  कुछ

 संघों  ने  जिनसे  माननीय  प्रस्तावक  सम्बद्ध  एक  ae  दायर  की  पंचाट  को  कार्यान्वित

 कर भी  दिया  गया  तथापि  मामला  न्यायाधीश  उस  कपिल पर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  विचार

 कर  रहा  है  ।  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  ने  कोयला  खानों  के  प्राचीन  कोयला  खोदने  की

 लिये  जानें  वाले  मूल्य  खदानों  द्वारा  प्रजित  किये  जा  रहे  लाभ  का  पूर्ण  रूप  से  अध्ययन  किया  है  तब

 ara  पंचाट  दिया  है  ।  परन्तु  इसके  बावजूद  भी  यदि  माननीय  सदस्य  पंचाट से  सन्तुष्ट  नहीं
 तो

 जिन  संघों  से  उनका  सम्बन्ध  उन्हें  प्रति  लीय  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  प्यार  मत  पर  जोर  देने  का  अवसर

 oat भी  प्राप्त  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  कि  sett  ही  की  गई  भारी  वेतन  वृद्धि  के  तुरन्त बाद  ही  इस  प्रदान को

 इस  सभा  में  उठाया  जाये  कौर  वहू  भी  उस  समय  जब  कि  कुछ  श्रमिक  संघों  के  श्रावेंदन

 पर  इस  मामले पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  हाल  ही  में  मजबूरियों में  vo

 प्रतिशत  वृद्धि
 कर  दी  गई  है  ।

 रासा  राव  )
 :  कितने का

 ४०  प्रतिशत  ?

 fat  सती दा  चन्द्र
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  ag  ठीक  ही  है  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  को  प्रति  मास  ५०  रुपये

 मिलते  थे  तो  अरब  उसे
 ७०

 रुपये  मिलेंगे  ।  यह  काफ़ी  अ्रधिक  वृद्धि  है  ग्रोवर  कुछ  क्षेत्रों  में  तो  यह  वृद्धि  कौर

 भी
 ates  होगी

 ।  बंगाल-बिहार के  कोयला
 क्षेत्रों

 में  ४०
 प्रतिशत

 की  वृद्धि की  गई  है
 ।  दूसरे  क्षेत्रों

 में  जहां  मजूरियां इससे  भी  कम  थीं  वहां  तो  वृद्धि  का  भ्रनुपात  ate  भी  अधिक  होगा  क्योंकि  सारे  देश  में

 wa  मजबूरियां एक  समान कर  दी  गई  हैं  ।  मेरे  विचार  में  अरब  कुछ  देर  के  लिये  द्वितीय

 योजना  के  तरन्त  तक  इस  मामले  को  उठा  रखना  चाहिये  ।  इसे  बाद  में  उठाया जा  सकता है  |  सरकार

 श्रमिकों
 को

 आवास  कौर  कल्याण  सम्बन्धी  सुविधायें  देने  के  मामले  में  बहुत  उत्सुक  है  परन्तु  यह  तरक्की

 सोमित  संसाधनों  ate  देश  की  सामान्य  श्रम  स्थिति  के  wax  ही  की  जा  सकती  है  ।

 जैसा  कि  मेरे  एक  माननीय  मित्र  ने  कहा  कोयला  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  रूस  प्रौढ़  प्रेरित  से

 भारत  की  तुलना  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 श्री  शि०  ला०  सकसेना  :  श्र  चीन  में  ?

 श्री  प्रतीश  चन्द्र
 :

 मेरे  समक्ष  कोई  तुलनात्मक  निकल  नहीं  हैं  परन्तु  प्रति  मामलों  में  हम  तुलनात्मक

 रूप  से  चाहे  चीन  से  भ्रच्छे  ही  हैं  इसके  अ्रलावा  हमें  प्रभी  देश  की  सामान्य  औद्योगिक  स्थिति  का  विचार

 करके  ही  भ्रपने  ढंग  से  सोच-विचार  करना है  ।  इसमें  कोई  सन्देह नहीं  कि  २०,  २५  अथवा  ३० वर्ष के

 qa  यह  देश  संसार  के  किसी  भी  प्रगतिशील  देश  के  साथ  खड़ा  हो  सकेगा  ।  रूस  संसार  के  अरन्य

 उन्नतिशील  देशों  के  बराबर  ४०  साल  में  श्मा  पाया  है  मैं  इन  आंकड़ों  की  रूस  शौर  चीन  की  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  हुई  प्रगति  से  तुलना  करने  को  तैयार  हुं  ।

 wet  में  मुझे  फिर  वही  कहना  है  जो  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा  कि  सरकार  यथासम्भव  अ्रधिक

 से  ग्रसित  नियन्त्रण  इस  उद्योग  पर  रखना  चाहती  है  शौर  रख  रही  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  कौर  आधारभूत

 उद्योग  है  ।  हम  उसी  लक्ष्य  को  भ्रांत  बढ़  रहे  हैं  जिसका  उल्लेख  संकल्प  पर  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों

 ने  किया  परन्तु  अभी  हाल  ही  में  उनका  समग्र  रूप  से  राष्ट्रीयकरण  करना  कोई  व्यवहार्य  प्रस्थापना

 नहीं  समस्त  समस्या  पर  वस्तुरूपता  से  विचार  करते  हुए  यही  निर्णय  किया  गया  है  कि
 सरकार

 को

 pra  ait  में  ।



 RRS  राजनैतिक  पीड़ितों  के  बच्चों  के  ३०  2EXS

 छात्रवृत्तियों  के  बारे  में  संकल्प

 [  श्री  सतीश  चन्द्र  ]

 नये  क्षेत्र  पढना  चाहिये  कौर  पुरानी  खानों  को  काम  करने  दिया  जाये  कौर  उन्हें  समी  पार्टी  क्षेत्रों  में  कार्य

 बढ़ा  करक  उन्हें  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  जायें  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  में  यही  सर्वोत्तम

 नीति  है  ।  मैं  प्रस्तावक  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  इस  प्रकार  की  चर्चा  के  कारण  हमारा  ध्यान

 इस  कौर  TAT  हैरानी  हमारे  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  चाहे  हमारे  लिये  तुरन्त  उसको  प्राप्त  करना  सम्भव

 त  कार्य  करने  में  सहायता  मिली  है  |

 श्री  do  a  विटुठलराव  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  मेरे  संकल्प  का  समर्थन  किया  ा
 @

 मैं  उनको  धन्यवाद
 देता  हूं

 ।
 केवल  माननीय  उपमंत्री  ने  विरोध  किया है  ।  मैं  इस  संकल्प  द्वारा  केवल

 कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  की  कार्यवाही  कराना  चाहता हूं  परन्तु  मेरी  इच्छा  यह

 है  कि  राष्ट्रीयकरण  कभी
 भ्र  तुरन्त  किया  जाये

 श्री क़०
 च०  रेड्डी  :  कृपया  प्यार  संकल्प  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ें ।

 श्री  to  ब०  विट्ठल  राव  माननीय  उपमंत्री  ने  गलत  समझा है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा कि

 सरकार  उन  सभी  गैर-सरकारी  खानों  को  पूरी  तरह  ले  ले  जिनसे  उन्हें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  ४५०  लाख  टन  कोयला  प्रतिवर्ष  मिलने  की  अरी  हैं  ।  उन  खानों  की  व्यवस्था  करने  से

 हमारी  औद्योगीकरण  सम्बन्धी  योजनायें  सफल  होंगी  ।

 श्रमिक  कल्याण  निधि
 के

 बारे  में  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ६  खाने  प्रति  टन  के

 में  से  केवल  ०-१-४  पाई
 प्रति

 टन  गृह-निर्माण पर  व्यय  किया  जाता है
 ।

 कोयला  परिषद्  में  केवल  सरकारी  कर्मचारी  ate  उद्योगपति  हैं  कौर  अरन्य  खान  इंजीनियरों

 को  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  जिसके  फलस्वरूप  सरकार  को  कोयला  खान  उद्योग  के  सम्बन्ध  में

 ठीक  परामर्श  नहीं  मिलता है  ।  इस  समय  कोयला  उद्योग  में  २२-२३  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  पूंजी

 विनियोजित  नहीं  है  ale  यदि  सरकार  २०  वर्ष  की  किस्तों  में  उपयुक्त  प्रतिकर  देकर  खानों  को

 ले  लें तो  अधिक  धनराशि  नहीं  देनी  पड़ेगी ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संकल्प  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 राजनैतिक  पीड़ितों  के  बच्चों  के  लिये  छात्रवृत्तियों  के  बारे  में  संकल्प

 राम  सुलग  fae  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 इस  सभा  को  यह  राय  है  कि  सरकार  देश  के  ऐसे  राजनैतिक  पीड़ितों  क  बच्चों  को

 छात्रवृत्तियां  दे  जिन  क  पास  अपने  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिये  पर्याप्त  साधन  नहीं  ह  ।

 यह  संकल्प  वैसे  तो  उसी  दिन  प्रस्तुत  होना  चाहिये  था  जब  दश  को  स्वतन्त्रता  मिली  थी  किन्तु

 दुःख की  बात  हैं
 कि

 ऐसा
 न  हो  सका

 |

 मंत्री  सत्यनारायण  होने  से  देर में  होना  अच्छा  है  |

 राम  सुभग  सिंह  :  मुझे  विश्वास है  कि
 सभा  इसका  एकमत  से  अनुमोदन  करेगी  ।  हम

 में  से  बहुत  लोगों
 ने

 देश  के
 स्वतन्त्रता  आन्दोलन

 में  भाग  लिया  हूँ
 |

 हमें  पता  हैं  कि  बहुत  से  लोग  जिन्होंने

 स्वतन्त्रता  भ्रान्दोलन में  भाग  लिया  कष्ट  सहन  कर  रहे  उनक  पास  कोई  राय  के  साधन  नहीं

 बहुत से  पीड़ित  wat  बच्चों  को  शिक्षा  तक  नहीं  दिला  सकते  ।

 मूल  ७ म्रंग्रेजी  में  ।



 ३०  PUR  श्रमिक  स्थिति  तथा  कराधान  प्रस्ताव  द्२€

 रा  यह  है  कि  Reo¥ | से  29e¥2 am fara तक  जिन  लोगों  ने  आ्रान्दोलनों में  भाग  लिया  उन्हें

 इस  प्रकार की  सहायता दी  जाये  कौर  उनके  इस  समय  के  राजनीतिक  सम्बन्धों का  ध्यान  न  रखा

 जाये  |  यह  सहायता  केवल  उन्हीं  लोगों  को  दी  जिनके  पास  राय  के  कोई  साधन  इस

 समय  नहीं  है
 ।

 मुझे  बहुत  से  ऐसे  लोगों  का  पता  है  जिन्होंने  गोलियां खाई  हैं  बहुत से  शहीदों  का  मुझे

 पता  है--किन्तु  राज  उन  हतात्माशं  के  परिवारों  की  दशा  दयनीय  हैं

 इसलिये  हमारी  राष्ट्रीय  सरकार
 को  चाहिये  कि  सरकार  उन  ५  बच्चों

 की  सहायता  करें  ॥

 यदि हम  ऐसा  नहीं  करेंगे तो  वे  लोग  निराश  हो  जायेंगे ।

 यह  कहा  जा  सकता  हैं  कि  गांधी  जी  ने  उस  समय  कहा  था  कि  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में  भाग

 लेनें  am  यह  नहीं  सोचना  चाहिये  कि  बाद  में  उन्हें  कुछ  मिलेगा  या  नहीं  ।  किन्तु  झ्  स्थिति

 बदल  गई  हे  |  हमारे  देश  का  नाम  ऊंचा  हो  गया  है  ।  इसलिये  हमें  प्रश्न  देशभक्तों  के  बच्चों  को  कम

 से  कम  शिक्षा  की  सविधायें  देकर  उन  लोगों  का  सम्मान  करना  चाहिये  |

 कहा  जा  सकता  है  कि  राज्य  सरकारें  उन  लोगों
 को

 कुछ  सुविधायें दे  रही  किन्तु  इसके  बावजूद

 भी
 बहुत  से

 लोग
 ऐसे  हैं  कि  वह  भ्र पना पेट  भी  नहीं

 भर  सकते हैं  ।  यह  बात  बड़ी  लज्जाजनक  है
 |

 यह  भी  कहा  जाता  हैं  कि  दोष  राजनीतिक  पीड़ितों  का  खुद  ही  हैं  ।  में  इसे  मानने  को  तैयार  नहीं

 यह  बात  ठीक  नहीं  है  कि  हम
 इस

 कारण  से  उन  लोगों
 की  सहायता  नकरें  किन्हें  राज्य  सरकारों

 से  सहायता मिल  रही  है  ।  यों  तो  राज्य  सरकारें भी  कई  काम  करती  हैं  भर  केन्द्र  भी  करता

 हैं  ।  किन्तु  सरकार  को  पीड़ितों  के  लिये  इसे  स्वीकार  करना  चाहिये  ।

 जिन  लोगों  नें  उन  जाहिदों  को  फांसियां  दिलवाई  वही  लोग  राज  बड़ी-बड़ी  जगहों  पर हैं  ।

 सरकार  उन्हीं  के  बच्चों  क्रो  योग्यता  छात्रवृत्तियां  दे  रही हे  |

 ब  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  को  fas  समय  लगेगा  ?

 डा०  राम  सुलग  सिंह  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  श्राप  प्रबल  दिन  अरपना
 भाषण

 जारी  रखें  |

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  श्रीमान्  ,  संकल्प  के  संशोधन  प्रस्तुत हुए  समझे  जायें ।

 महोदय  :  जब  तक  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाता  तब  तक  संशोधन  ब् ७  प्रस्तुत

 समझ  जा  सकत  ह  |

 अब  हम  दूसरे  विषय  पर  बनाए  हैं
 |

 ee Se  एल

 फाग
 आधिक  स्थिति  त  था  घान  प्रस्ताव

 तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  में  एक

 वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  मैँ  दो  विधेयक  सभा  में  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  लेना

 चा  aT  ge  |

 साधारण तयों  विधेयक  ua  करने  से  पहले  भाषण  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  होती  ।  वें

 जैसा  कि  शीर्षों
 से  स्पष्ट  है--वित्त  विधेयक  ei  यद्यपि  इन्हें  पृथकतया  प्रस्तुत  किंया गया

 किन्तु  वास्तव  में  इ
 |

 में  इनमें  प्रस्ताव
 एक

 दूसरे
 से  ata 14  रम्बा स्थित  ही  हैं  ।

 अंग्रेजी में
 ।
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 ति०  त०  कृष्णमाचारी

 गत  सितम्बर  में  योजना पर  वाद-विवाद के  समय  sa  की  श्रमिक  स्थिति  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।

 उस
 समय  मुख्य  परिणाम

 मेंने  यह  निकाला था
 कि

 यद्यपि  उस  समय  सामान्य  मुद्रा-स्फीति  के  लक्षण

 नहीं  किन्तु  कई  पहलू  ऐसे  थे  जिन  पर  इसका  बहुत  दबाव  था  ।  वर्तमान  स्थिति  को  भी  ठीक  इसे

 तरह  समझा  जा  सकता  हे  प्रौढ़  हो  सकता  है  कि  कराने  वाले  कुछ  महीनों  में  यह  दबाव  प्रौढ़  बढ़  जाये  क्यों कि

 योजना  का  काम  जोर  पकड़ेगा  प्रौढ़  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  भी  कुछ  पता  नहीं  है  ।

 सितम्बर
 fats  सप्ताह  तक

 थोक  मूल्यों  का  देशनांक  यथास्थिति
 रहा  किन्तु  गत

 दो  सप्ताहों

 में  दस  अ्रंकों  की  वृद्धि  इसमें  हुई  प्रभी यह  नहीं  कहा जा  सकता  कि  कीमतें  बढ़ेंगी  अथवा  उसी  स्तर

 के  खास-पास  जिसके  पास  वे  पिछले  दो  या  तीन  महीनों में  रही  यह  सब  छ  तो  फसल

 पर
 निर्भर

 करता  हे  प्रौढ़  कुछ  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  मूल्यों  की  स्थिति को  देखना

 पड़ेगा  प्रौर  इस  बात  के  लिये  प्रयास  करना  पड़गा  कि  वर्तमान  सम्भरण पर  मांग  का  दबाव  ज्यादा

 न  बढ़े  ।
 अरब  मुद्रा  लोगों  के  पास  पिछले  बारह  महीने  के  मुकाबले

 में  १४७  करोड़  रुपया  ज्यादा है

 दोष  बेक  ऋण  की  मात्रा  गत
 AT

 के  भ्रनुपात  में  १६३  करोड़  रुपया  है  ।  इस  मन्दी  के  समय  में

 पहले के  मुकाबले  में  रुपये  की  मात्रा  अधिक  तेजी  से  कम  हुई  किन्तु  कमी  का  बड़ा  कारण  यह  है  कि

 हम  निर्यात  की  acer  आयात  अधिक कर  msi  धन  की  मांग  बढ़ती  रही  है  कौर  बैंकों  पर पूर्ण

 दबाव  पड़ा  हुआ  है
 ।

 सरकार  इस  बात  के
 देखने

 के  लिये  पूर्णतया  प्रयत्नशील  है
 कि

 व्यापार  तथा  उद्योग

 की  शझ्रावश्यकतायें  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  न  कीमतों  की  स्थिति  की  दुष्टि इस

 लिये  यह  झ्रावश्यक है  कि  बैंकों  का  ऋण  अग्रसर  करना  सीमित ही  रखा  जाये ये  मुद्रा  प्रबन्ध के

 मामले  इसलिये  इस  पर  शहरी  जोर  देना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 अ्राधिक  स्थिति  का  एक  पहलू  ate  हे  जिस  पर  ध्यान  देना  झ्रावश्यक है
 ।

 वह  विदेशी  मुद्रा  का

 प्रश्न  १९५६ के  तरन्त  से  रिजर्व बैंक  के  पास  विदेशी  watford  में  ७४६  करोड़  पय
 थे

 जो घट  कर  ५४३  करोड़  रुपये  रह  गये  २००  करोड़  से  भी  ज्यादा की  कमी  हुई  है  ।  यद्यपि

 यह  कमी  योजना  पूर्ति  की  प्रावव्यकताओओं  के  लिये  रायात हुए  सामान  के  कारण  ही  हुई  है  रोक  कोई

 योजित  सामान नहीं  मंगाया  गया--किन्तु  यह  स्पष्ट है  कि  इसी  हिसाब  से  कमी  प्रौढ़  अधिक

 सहन  नहीं  की  जा  सकती  ।
 wa  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  के  उतने ही  रिजर्व है  जितना  कम  से

 कम  हमें  रखना  चाहिये  ।  में  सभा  को  तथा  जनता  को  यह  बताना  चाहता  हूं  fe  wa  विदेशी  मुद्रा

 को  बढ़ाने  तथा  इसे  रखने के  लिये  बड़े  प्रयत्नों  की  झ्रावश्यकता  है
 ।
 मेरे  विचार  में  देश  में  मूल्यों  की

 तुलना  में  इस  मामले  पर  भ्रमित  ध्यान  देना  चाहिये यद्यपि  वह  मामला  भी  महत्वपूर्ण है  ।
 द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  श्रावस्यकताएं  हमारे  अनुमान  से  ज्यादा  होती  जा  रही

 हैं  कौर यह  झ्रावश्यक  होगा  कि  हम  आयात में  कमी  तथा  निर्यात  अ्रधिक  करें  कौर  इसके

 साथ  विदेशों  से  भी  सहायता  के  साधन  प्राप्त  करने  के  लिये  पूरी-पूरी  कार्यवाही  करें  ।

 इससे  मुझे  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  ध्यान  जाता
 जो

 कि  पिछले  कुछ  समय  में
 खराब

 हो  गई

 है  ।  सभा  को  इन  सब  स्थितियों  का  ज्ञान है
 ।  जो  कार्यवाही  स्वर  नहर  को  खुला  रखने के  लिये  की  गई

 उससे  नहर  बन्द  हो  गई  है  |  अधिक  श्रीमान लगाने  पर  भी  यह  कहा  जा  सकता  हैं  कि  wit

 नहर  खुलने  के  लिये  से  कम  ३  से  ६  मास  का  समय  लगेगा
 ।

 नहर  साफ  करने

 का  काम  ol  तक  आरम्भ  नहीं  शुभ्रा  हैं  श्र में  समझता हुं  कि  इसके  चालू  होने में  कम  से  कम

 अभी एक  वर्ष  लगेगा |  उस  क्षेत्र  में  लड़ाई  होने  से  पहलें  भी  नौवहन  की  कमी  होने लग  गई  थी

 श्र  अरब  यह  बहुत  बढ़  गई  हे
 ।

 निस्संदेह  नौवहन  की  कमी  उस  क्षेत्र  तक  ही  सीमित नहीं  बल्कि

 यह  तो  विश्वव्यापी  कमी हो  जायगी  ।  हम  ऐसी  कार्यवाही  कर  रह ेहैं  कि  उपलब्ध  नौजवान  में
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 हमारी  प्राथमिकता  वस्तुएं  जहाजों  के  कराने में  भी  निस्संदेह देर  लगेगी  कौर  भाड़े  तथा  बीमे

 के  भार  भी  बढ़  गये  यदि  नहर  भ्रमित  समय  के  लिये  बन्द न  रही  तो  हम  इन  veal

 नाइयों  का  सामना कर  सकेंगे  प्रौढ़  योजना  पर  उसका  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  किन्तु

 इस  अ्रवस्था में  भ्राशावादी  अथवा  निराशावादी  निष्कर्ष  निकालना उचित  न  होगा  ।  में  केवल  इतना

 ही  कहना  चाहता  हूं  कि  ग्रा गामी कुछ  महीनों  में  हमें  न  केवल  भ्र पनी  आन्तरिक  स्थिति  अ्रपितु  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 स्थिति  का  पूरा-पूरा  ध्यान  रखना  होगा  ।

 अब
 में  कराधान  की  समस्या  के  बारे  में  कहूंगा

 ।  कराधान
 की  नीति  इस  समय

 दो  मुख्य  बातों

 को  ध्यान में  रख  कर  निर्धारित  करनी  योजना  की  आवश्यकतायें  तथा  सामान्य

 अर्थिक  ।  जहां तक  पहली  बात  at  cea  है  स्थिति  का  उल्लेख  संक्षेप  में  ही  करना  पर्याप्त

 होगा  ।  इस  योजना में  वित्तीय  कार्य  बड़े  भारी  स्तर  पर  होगा  जितना कि  पहले  कभी  नहीं  gare ।

 योजना  आयोग ने  पांच  साल  की  अवधि में  GYo  करोड़  रुपये  भ्र ति रिक्त  कराधान  द्वारा  एकत्रित

 करने का  लक्ष्य  रखा है  अनुमान  लगाया  गया  हैं  कि  योजना में  रखे  गये  विकास  कार्यों
 को

 पूरा  करने  के  लिए  योजना  में  निर्धारित  किये  गये  ४,८०० करोड़  रुपये  के  कुल  व्यय  से
 ४००  या  Yoo

 करोड़  भ्रमित  होंगे  |  इसका  कुछ  कारण  तो  यह  है  कि  योजना  में  वित्तीय  उपबन्ध  भ्र पर्याप्त  कौर

 कुछ  इस  कारण  से  कि  देश  में  तथा  विदेशों  में  चीजें  महंगी हुई  हैं  कीमतें  बढ़ी  é——ga aay समय  देशनांक

 So  है  श्र  मुद्रा-स्फीति  को  रोकने  के  लिये  यह  कार्यवाही  करना  श्रावक हैं  कि  लोगों  के  पास

 जो  अतिरिक्त  क्रय  शक्ति  उसे  समाप्त  किया  जाये  ।  अतिरिक्त  क्रय  शक्ति  का  प्रमाण यह  है  कि

 खाद्यान्नों ,  इस्पात  तथा  सीमेंट  की  मांग  तेजी  से  बढ़ती  रहती  है  ।  एक  तरह  तरीके  के  च्

 ही  नयी  मांगों  का  बनाना  विकासोन्मुख  योजना  का  सार  है  ।  विकसित  श्रेय-व्यवस्था  में  भ्र पर्याप्त

 मांग  होती  है  तथा  रुपया  लगाने  के  भ्र वसर  भ्र पर्याप्त  होते हैं  प्रौढ़  उत्पादन  भी  शभ्रपर्याप्त  होता है  ।

 उत्पादन  तथा  मांग  की  साथ-साथ  बढ़ोत्तरी  के  द्वारा  इस  रुझान  को  रोकना  पड़ेगा  |  जब  मांग

 सम्भरण की  acer  अ्रधिक्र  तेजी  से  बढ़ती  जाती  है  तब  मुद्रा-स्फीति  का  खतरा  जाता  है  |  योजना

 अवधि  की  श्रमिक  नीति  का  एक  उद्देश्य  सामान्य  उपभोग की  विशेषतया  खाद्य  श्र  कपड़े

 का  उत्पादन  बढ़ाना तथा  दूसरा  उद्देश्य  उपयुक्त  कर-नीति  द्वारा  क्रय  शक्ति  का  विनियमन  करना

 है  जिससे यह  निश्चय  किया
 जा

 सके
 कि

 श्रमिक  स्थिरता  के  ्  विकास  हो
 |

 संसद् के  गत  सत्र  में  कपड़े  की  कमी  पर  तथा  कमी  के  कारण  उत्पादकों  तथा
 व्यापारियों  द्वारा

 अधिक  लाभ  उठाने  पर  नियंत्रण  रखने  के  विचार  से  कपड़े  पर  उत्पादन-शुल्क  बढ़ाना  पड़ा  ।  प्रत्यक्ष

 करों  को  बढ़ाने  का  समय  झरा  गया  जिससे  एक  ale  तो  जिन  वस्तुभ्नों  को  खरीदने  में  प्राथमिकता न

 दी  जाये  उन  वस्तुभ्नों  कों  खरीदने  पर
 नियंत्रण

 रखा
 जाये

 तथा  दूसरी
 कौर

 ata  तथा
 सम्पत्ति

 की

 समानता  को  ठीक  किया  जाये  ।  wa  किये  जा  रहे  प्रस्तावों  के  यही  दो  उद्देश्य हैं  ।

 भारतीय  कर-पद्धति wa  निश्चित हो  चुकी  इससे  सरकारी  कोष  राष्ट्रीय  प्राय  का  निश्चित

 भाग  नहीं  भ्राता है  ।  जिस  प्रकार  का  विकास  कार्यक्रम  हम  प्रारम्भ कर  रहे  उसके  सफल  होने  के

 लिये  कर-प्रणाली  को
 अधिक

 नम्र  बनाना  पड़ेगा ।  प्रत्यक्ष  करों  की  इतनी बढ़  चुकी  हें  कि  जिनको

 श्र  बढ़ा
 कर

 धन  नहीं  दिया  जा  सकता  हैं
 |

 यह  झ्रावश्यक है  कि  पूंजी  जिसको  wa  तक

 राय-कर
 में  स्थान  नहीं  दिया  गया  पर

 कर
 लगाकर  पूर्ण  किया  जा  सकता  है  |  पूंजीगत  लाभ से

 प्राचीन  श्रसमानतायें  बढ़ती हें
 ।  इसलिये  यह  समझना  ठीक  नहीं  कि  पूंजीगत  लाभ  पर  कर  नहीं

 लगना  चाहिये  ।  अधिकांश  देशों  की  कर-पद्धति में  यह  एक  त्रुटि  हैं  जो  कि  समय  पर  उनको  दूर

 करनी  पड़ेगी  ।  हमारे  जसी  विकासमान  भ्रमण-व्यवस्था  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  हम  इस  सम्बन्ध



 न  प्राथमिक  स्थिति  तथा
 कराधान  प्रस्ताव
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 में दीघ्य  कार्यवाही  करें  क्योंकि
 यह  निश्चित  है  कि  हमारे  कार्यक्रमों  को  लागू  होने से  ऐसी  अवस्था

 am  ara
 कि

 यदि  ऐसा
 न

 किया  गया  तो
 आस्तियों  की  कीमतें बढ़

 जायें  ।  पूंजीगत  लाभ के  रूप  में

 प्राप्त इस  प्राय  का  एक  अंश  राज-कोष  में  कराना ही  चाहिये  |

 विनियोजन  के  संसाधनों
 को  बढ़ाने  की  समस्या पर  भी  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी

 aa  दोनों  के  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  होगा  ।  सरकारी  क्षेत्र में  विनियोजन  की  वित्तीय

 व्यवस्था  के  लिये  सरकारी  बचत  बढ़ाने  की  आवश्यकता  उसी  प्रकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 आवश्यकता  पूति  के  लिये  उसमें  भी
 बचत  बढ़ानी होगी  व्यक्तिगत  बचत  निस्संदेह  महत्वपूर्ण  परन्तु

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  aaa  अधिक  विनियोजन  व्यक्तियों  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 औद्योगिक  उन्नति  वाले  पश्चिमी  योरप  के  देशों  में  निगम  की  बचत  पर  safe  ध्यान  दिया

 जाता है
 ।  इन  दोनों  में  गैर-सरकारी  उपक्रमों  को  उद्योग  द्वारा  की  गई  बचत  स  कौर  अन्य

 प्रौद्योगिक  वित्त  संस्थाओं  से  प्राप्त  होती है  |  हमें  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  निधि  प्राप्ति  के  लिये

 ऐसी  ही  संस्थाओं  sare  अधिक  ध्यान  देना  होगा  ।  सभा में  बार-बार  लाभांश  के

 लाभ
 कर

 लगाने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव
 दिये  जाते  ये  सभी  तरीके  saad किये  जा  चुके

 हैं  परन्तु  कोई  प्रतीक  सफलता  नहीं  मिली  ।
 गत

 राय-व्यस्क
 में

 लाभांशों  पर  एक कर  लगाया  गया

 इसी  दिशा  में  श्र  कठोर  कदम  उठाया  जा  रहा  है  ।  विधि  द्वारा  लाभांशों  का  परिसीमन  कर देने

 की  अपेक्षा  यह  कार्यवाही  ठीक  हैं  |  यह  प्रशासनिक  दृष्टि  से  भी  ठीक  हैं  क्योंकि  समवाय

 कर  का  दायित्व  पूरा  करने  के  बाद  ग्रीन  स्वविवेक  से  लाभांश  नीति  का  निर्माण  कर  सकते  हैं

 लाभ को  भी  उद्योग  में  लगा  देन ेसे  समवायों  के  पास  शरीक  रक्षित
 धन  हो  जायेगा

 ।'

 यदि  योजना  की  विनियोजन  नीतियों  के  लिये  इस  रक्षित  धन  का  उपयोग में  जाना  बड़ा

 पूर्ण  सम्बन्धित  उद्योग  अथवा  एकक  के  झ्राधुनिकीकरण  sua  वृद्धि  के
 लिये  इस  रक्षित  धन

 र  उ
 के  उपयोग में  बाधा  डालना  ठीक  नहीं  होगा  ।  इसके  प्रयोग को  प्रोत्साहन  देने के  लिये  तथा  योजना

 में  किये  गये  विकास  के  समान  उन्नति  करने  के  लिये  शेष  रक्षित  धन  का  अन्य  ae  में  विनियोजन

 के  लिये  सभी  सुविधायें देनी  चाहिये  ।

 में  पहले  बता  चुका  हूं  कि  गत  कुछ  वर्षों में  हमारे  रक्षित  पौंड
 धन  में  कमी  हो  रही  हैं  ।  यद्यपि

 यह  कमी  हमारे  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  श्रेय-व्यवस्था  में  बढ़ोतरी  की  द्योतक  है  कौर  यह

 समझना  ठीक  नहीं  हैं  कि  स्थिति  खराब  है  ।  साथ ही  साथ  यह  भी  श्रावइ्यक है  कि  विदेशी

 विनिमय  संसाधनों  के  विकास  कौर  परिरक्षण  के  प्रयत्न  करें  ।  इस  कार्यक्रम में  हम  निर्यात  बढ़ायेंगे

 परन्तु  मैं  इस  समय  इस  पर  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  दूसरे  Aaa  पर  नियन्त्रण  लगायेंगे  ।  जिन

 प्रस्तावों  को  अहम  बताना  चाहता  हूं  उससे  arate
 नियंत्रण

 में  सुविधा  मिलेगी  |  आयात  पर
 कठोर

 नीति  लगाने  से  सम्भरण  कम  हो  जायेगा  तथा  अधिकतम  मूल्य  हो  जायेंगे  |  इन  परिस्थितियों  में  यदि

 ae  के  जहाज  से  उतरने  के  मूल्य  तथा  उपभोक्ता  द्वारा  दिये  जाने  वाले  मूल्यों  में  प्रतीक  शभ्रन्तर

 रहेगा तो  कौर  व्यापारी  को  af  लाभ  होगा  |  प्रस्तावित  राय-कर  शुल्कों  से  इस  लाभ  का  कुछ  भ्रंश

 सरकार  को  मिलेगा  ।  में  इस  समय  यह  बतला  देना  चाहता  हूं  कि  यह  विलास  की वस्तुयें हैं  तथा
 AN ८

 इन  पर  आयात शुल्क  बढ़ा  देन ेसे
 जनता  पर

 खास  नहीं  होगा  ।

 अब  में  प्रस्तावों  को  ब्योरेवार  बताता  gi  मेंने  माननीय  सदस्यों  में  दो  ज्ञापन  परिचालित

 किये  जिनमें  विधेयक  में  दिये  उपबन्धों  को  स्पष्ट  किया  गया  है  |  परन्तु  में  संक्षेप  में  उनके

 सम्बन्ध में  कुछ  कहूंगा
 |

 सर्वे  प्रथम  प्रत्यक्ष  करने  के  सम्बन्ध
 मेरा  पहला  प्रस्ताव  १  द. ग्रप्नल

 १९५६  से  पूंजीगत लाभ  पर  कर  लगाना
 ।

 जैसा  कि  माननीय सदस्य  जानते हैं  पूंजीगत  लाभ  पर  कर



 ३०  2EXS  airy  स्थिति  तथा  कराधान  प्रस्ताव  हद

 लगाना  हमार  विंमान  प्राय-कर  अधिनियम में  प्राता  है  ।  परन्तु  यह  थोड़ी  अवधि के लिये के  लिये  लगाया

 गया
 था  १  १९४६ से  ३१  १९४८  की  प्रवधि  के  लिये  लगाया  गया  था  ।  इस

 विधेयक  में  मेंने  वर्तमान  उपबन्धों  को  बदल  दिया  है  ।

 लाभਂ  की  परिभाषा  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  ।  परन्तु  कुछ  वर्तमान

 विमुक्ति यां  वापस  ले  ली  जायेंगी  ।  भ्र निवार्य  जन पर  सम्पत्ति  का  भागीदारी  समाप्त

 होनें  पर  आस्तियों  के  वितरण
 से

 प्राप्त
 पूंजीगत  लाभ  अथवा  समवायों  के  करदाता

 द्वारा
 सात  वर्ष  तक  रखी  जाने  वाली  निवास  स्थान  की  सम्पत्ति  की  बिक्री  से  प्राप्त  लाभ

 पर  कर  लगेगा ।

 वर्तमान  विधि  के  भ्रनुसार  १५,०००  रुपये  तक  के  व्यक्तिगत  पूंजी  लाभ  पर  कर  नहीं  लगता

 था
 ।  ४५,०००  रुपये  कर  दिया गया  परन्तु  कम  राय  वाले  वर्ग  के  व्यक्तियों को  एक

 भ्र ति रिक्त  रियायत  दी  जायेगी  ?
 वह  यह  है  कि  पूंजीगत  लाभ-कर  नहीं  लगेगा  यदि  पूंजीगत लाभ

 समेत  कुल  १०,००० रुपये  से
 भ्रमित  न  हो  ।

 में  छोटे  तथा  मध्यम  श्राकार
 वाले

 मकानों

 की  बिक्री
 से  लाभ  उठाने  वालें  छोटी  arr  वाले  व्यक्तियों  को  भी  कुछ  रियायत  देने  का  विचार कर

 रहा  वर्तमान
 विधि  के  खण्डहरों  के  अधार पर पर  पूंजीगत  लाभ  पर  कर  लगाया  जाता

 परन्तु  व्यक्ति  विशेष की  अरन्य  राय  से  सम्बन्ध नहीं  है  ।  अरब  यह  विचार है  कि  करदाता

 की  कर
 योग्य

 पय  पर  लागू  राय-कर
 के  दर

 पर
 ही पूंजीगत  लाभ-कर

 लिया
 जायेगा  ।

 केवल  इसमें  उस
 वर्ष

 के  पूंजीगत  लाभ का  एक  तिहाई  जोड़  दिया  जायेगा  amar
 के

 लिये

 कर
 की  राय  कर  की  दरें  ही  रहेंगी ।

 दूसरा  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  यह  हैं  कि  करदाता को  यह  विकल्प  है  कि  वह  अपने लाभ  का  झ्तूसान

 मूल  मूल्य  के
 आधार

 पर  लगवाये  अथवा  १  gu  के  मूल्य  के
 ATT

 पर  |

 मेरा  दूसरा  प्रस्ताव  यह  हैं  कि  जो  समवाय  प्रदत्त  पूंजी  के  ६  feed
 से

 अधिक  लाभांश
 की

 घोषणा  करते  उनके  द्वारा  दिये  जाने  वाले  शभ्रधिकर  की  दरें  बढ़ा  दी  जायें  ।  चालू  वित्तीय

 वर्ष में  ६  प्रतिशत  तथा  १०  प्रतिशत  के  बीच  तथा १०  प्रतिश्त से  भ्रमित  ara  की  घोषणा

 के  सम्बन्ध  में  अधिकर  क्रमशः  एक  रुपये  में  २  कराने  तथा  ३  मेरा  प्रस्ताव है  वर्ष

 PEYV—US  में  ६  प्रतिशत  तथा  १०  प्रतिश्त के बीच के  बीच  लाभांशों  पर  २  कराने  प्रति  १०  प्रतिघात

 से  १८  प्रतिशत  लाभांशों  पर  चार  खान  प्रति  रुपया  तथा  १८  प्रतिशत  से  ग्रसित  लाभांशों  पर

 ६  कराने  प्रति  रुपया  अधिकर  की  दरें की  जायें  ।

 मेरा  तीसरा  प्रस्ताव  प्रत्यक्ष  करारोपण  नहीं  है  परन्तु  समवायों  के  अवक्षयण  तथा  उनकी  अरन्य  रक्षित

 निधियों  पर  उचित  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  नियंत्रण  इसलिये  आवश्यक  हो  जाता  है  क्योंकि  लाभों

 पर
 करके  समवायों  से  संसाधन  बढ़  जायेंगे

 ।
 इस  समय  लाभ  झांकने  विकास  छूट  तथा  भ्रवक्षयण भत्ते  इसमें

 से  कम  कर  दिये  जाते  हैं  ।  वे  मशीनों  तथा  व्यापार में  प्रयोग  में  की  जाने  वाली

 my  बस्तियों  के  सम्बन्ध में  है  |  प्रौर  इनकी  अ्रनमति क्त  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दी  जाती  है  कि

 पूंजीगत  माल  के  भजन  की  अ्रधघिक  लागत  श्राती  इन  आस्तियों  के  प्रयोग  पर  टूट-फूट  होती  है  कौर  इस

 बात  की  जरूरत  है  कि  उपक्रमों  को  समय-समय  पर  ह्  शझ्रास्तियां  फिर  बनाने  के  योग्य  बनाने  के  लिये

 रक्षित  निधियां  रखने  की  भ्र नुम ति  हो  ।  देश  के  प्रौद्योगिक  विकास  के  हितों  के  लिये  यह  भ्रावश्यक  है  कि

 न  लगाये  गये  रक्षित  धन  का  उत्पादन  कार्यों  के  लिये  ही  होना  चाहिये  कौर  किसी  प्रयोजन

 के  लिये  नहीं  ।  हम  एक  बार  लाभ  के  वितरण  को  निरुत्साहित  करने  की  नीति  स्वीकार  करते  हैं  तब

 यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  हम  यह  भी  प्रबन्ध  करें  कि  यह  एकत्रित  लाभ  योजना  के  अनुसार  झौद्योगिक



 ३४  आर्थिक  स्थिति  तथा  कराधान  प्रस्ताव  ३०  gays

 [  श्री ति०
 त०  कृष्णमाचारी

 विकास  की  प्रगति  के  लिये  प्रयोग  में  लाये  जायें  ।  मे  रा  प्रस्ताव  है  कि  समवायों  के  सम्बन्ध  में  अवक्षयण  भत्ते

 तथा
 विकास  छट  भी  ara  की  गणना  में  जोड़  दी  जानी  चाहिये  ।  जब  तक  कि  एक  निश्चित  धनराशि  जिसका

 निश्चय  सरकार  प्रत्येक  ३०  जून  से  भारत  के  रक्षित  बैंक  अथवा  सरकार
 में

 जमा
 न

 करें
 ।

 जमा की  गई  कर  देने  के पश्चात् च  तथा  एक  लाख  रुपये  के  लाभांशों  के  वितरण के  च

 प्राप्य  वर्तमान लाभ  का  कुछ  प्रतिशत भ्रंश  तथा  गशत  पुराने  एकत्रित  किये  गये लाभ  तथा  रक्षित

 जो व्यापार  में  निश्चित  भ्रांतियों  के  रूप  में  नहीं  दिये  गये  का  भाग  होगी  ।  विधेयक  में  यह  व्यवस्था

 है  कि  वह  राशि  वर्तमान  लाभ  में  से  अ्रघिकतम*७५  प्रतिशत  तथा  पुराने  एकत्रित  लाभ  तथा  रक्षित  धन  में

 से  २५
 प्रतिशत  होगी

 ।
 परन्तु

 इस
 समय  मेरा  विचार  विंमान  लाभ  का

 ५०
 प्रतिशत  निश्चित  करने  का

 निक्षेपों
 पर  सूद  लगेगा  तथा  समवाय  की  प्रार्थना  पर  अथवा  इसको  वापस  ले  सकेगी  यदि

 सरकार  संतुष्ट हो  जाये  कि  समवाय  यह  योजना के  उद्देश्यों  की  पूरी के  लिये  सरकार  द्वारा स्वीकृत

 कार्यों के  लिये  व्यापार  में  लगायेगा  |  इस  मामले  में  सरकार  से  गरिमा  करने  के  लिये  एक

 रेफरियों
 )

 का  बोड़  बनाया  जायेगा  |  हमारा  विचार  यह  है  कि  इन  निक्षेपों  का  afer

 योजना  में  वर्णित  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  उपयोग  में  लाया  इस  प्रकार जो  श्रवहिष्ट  राशि  प्रति

 वर्ष  एकत्रित  होती  योजना  के  संसाधनों  में  सम्मिलित  कर  ली  जायेगी  ।

 मेरा  भ्रान्ति  प्रस्ताव  उन  समवायों  से  है  जो  समवाय  अधिनियम की  धारा  २३क  के  ग्रन्तगंत

 जाती हैं  ।  इस  समय  ऐसा  उपर्युक्त  समवाय  जो  विनियोजन  न  करता  हो  कौर  जो  कम  से  कम  ६०  प्रतिशत

 लाभांश  अपन  अंशधारियों  में  वितरित  न  करता  हो  उसको  चार  ara  प्रति  रुपये  की  दर  से  अ्रवितरित

 लाभ  पर  अतिरिकत  भ्र धि कर  देना  पड़ता  जबकि  एक  विनियोजन  समवाय  ऐसी  स्थिति  में  एक  रुपये  में

 आठ  रानी  अधिकर  देता  है  ।  लाभांशों  पर  अधिकर  की  बढ़ाई  गई  दरों  के  ग्रा घार  ऐसा  अनुभव  किया

 गया  कि  पूंजी  न  लगाने  वाले  समवाय  के  लिये  चार  जाने  की  दर  बहुत  कम  है  इसलिये  इस  प्रकार  केमिकलों

 में  अतिरिक्त  अधिकर  की  दर  चार  a  से  बढ़ा  देनी  चाहिये  ।  परन्तु  श्रौद्योगिक  समवायों

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  तथा  विकास  के  लिये  उन्हें  लाभ  भी  रखने  दिये

 जायें  ।  मेरा  प्रस्ताव है  कि  धारा  २३क  के  औद्योगिक  समवाय  के  लिये  न्यूनतम  वितरण  ६० प्रतिशत से

 yo  प्रतिशत  कर  दिया  जायें  ।  औद्योगिक  संस्थाओं  में  इस  उपबन्ध  की  क्रियान्विति  में  ऐसे  समवायों  को

 छट  देने  की  व्यवस्था  जो  धारा  २३क  के  अ्रन्तर्गत  रात  जारी  रखी  जायेगी  |

 सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  चली  गई  वस्तुश्नों  पर  रायात  शुल्क  उचित

 मात्रा में  बढ़ोत्तरी  करने  का  विचार  है  ।  ये  मोटे  तौर  पर  तीन  वर्गों  में  कराते  हैं  ।

 एक  तो  इस  प्रकार  की  वस्तुएं  हैं  जिनका  उपयोग  wast  आधिक  स्थिति  वाले  लोग  करते

 ऐसी  में  उल्लेखनीय  वस्तु  शराब  है  जिस  पर  शुल्क  २५  प्रतिशत  स  Yo  प्रतिशत  तक
 बढ़ाया  जा

 रहा  है  जिससे  प्रतिवर्ष  ७०  लाख  रुपये  की  ग्राम  होगी  ।  मोटर  स्कूटरों  कौर  घड़ियों  पर  अघिक

 द्ल्क भ्  लगाने  से  ५०  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  राय  होने  का  अनुमान  है  ।

 दूसरी  प्रकार  की  वस्तुएं  तारकोल  स  बनने  वाले  रंग  पदार्थ  भ्र  कुछ  प्रकार  की  मशीनें  हैं  जिन

 पर  एक  तो  आजकल  कम  शुल्क  लिया  जा  रहा  है
 प्रौढ़

 दूसरे  जिनका  देश  में  उत्पादन  काफी  ०५ प्राग  बढ़  चुका

 इस  पर  अधिक  कर  कुछ  तो  विधेयक  में  परिवर्तन  करके  भ्र  कुछ  उन  रियायतों  को  वापिस  लेकर

 लगाये  जायेंग  जो  झ्राजकल  अधिसूचना  द्वारा  दी  जाती  हैं  ।

 na | यद्यपि  उपभोग  वस्तु भ्र ों  के  मूल्यों  पर  इसका  कोई  विशेष  प्रभाव  फिर  भी  तराशा  &  कि

 लगभग १८०  लाख  रुपये  की  वार्षिक  राय  होगी  |



 ३०  REUSE  श्रमिक  स्थिति  तथा  कराधान  प्रस्ताव  RR4

 पन्त
 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  कृत्रिम  रेशम  पर  आयात  शुल्क  बढ़ाया  जाये

 ।
 सूती  कपड़े

 की
 कमी  के

 कारण  कृत्रिम  रेशम  उद्योग  की  स्थिति  इधर  बहुत  अच्छी  रही  है  ।  कृत्रिम  रेशम  के  कपड़े  के  उत्पादन  में

 काफी  वुद्धि  हुई  है  कौर  महीन  तथा  बहुत  महीन  कपड़े  के  साथ  किसी  हद  तक  उसकी  स्पर्धा  होने  के  कारण

 उस  पर  विंमान  की  अपेक्षा  अधिक  ऊंचा  कर  लगाया  जा  सकता  है  ।  पहले  कृत्रिम  रेशम  उद्योग  में  कुछ

 चढ़ती-गिरती राजाओं  के  कारण  मैं  यह  वांछनीय  समझता  हं  कि  जबकि  तट  कर  दर  किसी  अधिकतम  स्तर

 तक  होना  चाहिये  सरकार  को  श्रधिसूचना  द्वारा  समय-समय  पर  वर्तमान  श्रावश्यकताओओं के  अनुसार

 प्रभावी
 दर

 निर्धारित करना  चाहिये  |
 मैंने

 ३
 रुपये  फी

 पौंड
 प्रख्यात

 तट  कर  का  प्रस्ताव रखा  किन्तु

 wal  वास्तविक
 दर  १  रुपया

 ४
 कराने  से  २  रूपये  प्रति  पौंड  के  भ्रनुसार  )  तक  चढ़ता  उतरता

 रहेंगा ।  में  करता  हूं  कि  इन  करों  से  १६०  लाख  रुपये  सालाना  मिलेंगे  |

 देशी  कृत्रिम  रैदास  के  सूत
 पर

 केन्द्रीय
 उत्पादन

 शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  रख  कर  मैँ  उत्पादन  शुल्क

 की  दिशा  में  उतने  ही  परिवर्तन  का  सुझाव  दे  रहा  हूं  |  आयातित देशी  कृत्रिम  रेशम  के  सूत  परं  ऊंचे  कर

 द्वारा  संरक्षण  शर  बढ़ती  हुई  मांग  के  कारण  देशी  कृत्रिम  रेशम  के  उत्पादक  काफी  मुनाफा  कमाते

 रहे हैं  ।  मेंने  उत्पादन  शुल्क  १  रुपया  ८  खाने  प्रति  पौंड  की  उच्चतम  दर  का  प्रस्ताव  रखा  है  जो  भ्र धि सूचना

 द्वारा  इनायस  के  प्रसूता
 ४

 प्लान  और  .८
 भराने  प्रति  पौंड  तक  नीचे  लाया  जा  रहा  है  ।  इन  प्रभावी  दरों

 से  सामान्यतया  वह  संरक्षण  भी  जारी  रहता  है  जो  भ्रायातित  उत्पादन  के  विरुद्ध  देशी  उत्पादकों  को  प्राप्त

 है  ।  मुझे  तराशा  है  कि  इन  दरों  से
 ७०

 लाख  रुपये  सालाना होगी  I

 अधिसूचना  रेशे  प्रौर
 रेशें  क

 सूत  पर  २  खाने  प्रति  पौंड  का  उत्पादन  शुल्क  लगाने
 की  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  ।

 मैंने  भारत में  बनी  कीमती  मोटर  गाड़ियों  पर  प्रति  गाड़ी  ३,०००  रुपये  का  उत्पादन  शुल्क  लगाने

 का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  यह  शुल्क  ट्रकों  कौर  छोटी  मोटर  गाड़ियों  पर  नहीं  लगेगा  कौर  rar  है  कि  उससे

 लगभग  so  लाख  रुपये  वार्षिक  राय  होगी  ।  जिस  हद  तक  कि  बड़ी  गाड़ियों  का  उत्पादन  कम  हम

 विदेशी  विनिमय  श्रमिक-प्रतीक  उपयोगी  वस्तुभ्नों  पर  खच  करेंगे  |

 यह  अनुमान  लगाना  कुछ  कठिन  है  कि
 सीमा  शुल्क  से  वास्तविक  ara  कितनी  होगी

 |
 वर्तमान  आयात

 के  भ्राता पर  वह  करीब  करोड़  रुपये  वार्षिक होनी  चाहिये  |  चूंकि  अब  झ्रायात  में  काफी  कमी  होने  की

 सम्भावना  पूरे  साल  में  करीब  ६  करोड़  रुपये  वास्तविक  अ्रतिरिक्त  राजस्व  मिलने  की  है  |

 इस  प्रकार  सीमा  शुल्क  कौर  उत्पादन  शुल्क  प्रस्थापनाशओं  से  लगभग  १६  करोड़  रुपये

 प्रतिवर्ष  कौर  योजना  अवधि  में  ६४  करोड़  रुपये  की  होगी  |

 amt  हुंडियों पर  मुद्रांक  शुल्क
 भी

 काफी  बढ़ाने का  मेरा  प्रस्ताव है  ?  सभा  को  मालूम होगा
 कि

 मुद्रांक  विनियम
 में

 निर्धारित  कुछ  खण्ड-दर  जो  हुंडियां  लिखने  के  बाद  एक  वर्ष  के  भ्रन्दर  देय  हुंडियों

 के  मामले  १  हजार  रुपये
 पर  १५  भराने तक  RE Vo  में  एक  अधिसूचना द्वारा  इन  खण्ड-दरों  की

 जगह  २  प्रति  हजार  रुपयें  का  एक-सा  दर  रख  दिया  गया  |  wa  यह  प्रस्ताव है  कि  सं विहित दर  ऐसी

 हुंडियों  के  लिये
 और

 कम  प्रविधि  की  हुंडियों  के  लिये  अनुपातिक  कमी  के  साथ  १०  रुपये  प्रति  हजार
 रुपये

 तक  बढ़ाया  जाये  |  इन्हें  उच्चतम
 दर

 बनाने  का  विचार  है  श्रौर मेरा  इस  समय  उद्देश्य यह  है  कि  इनके

 ara  दरों  पर  काम  किया  जाये
 |

 यह  शुल्क  वृद्धि  एक  वित्तीय  उपाय  इस  वृद्धि  से  राज्य  सरकारों को

 अतिरिक्त  राजस्व  मिलेगा  |  केन्द्रीय  राजस्व  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  मुल्क  सम्बन्धी  प्रस्थापनायें  तुरत  लागू  होंगी  |  प्रत्यक्ष  कराधान  सम्बन्धी

 प्रस्थापना यें  विमान  मुनाफ़ों  के  विषय  में  है  किन्तु  उन  पर  aaa  वित्तीय  वर्ष  में  ही  कर  लगाया  जा

 सकता  है  ।  मुद्रांक  शुल्क  में  विधि  पारित  हो  जाने  पर  लागू  होंगे  ।



 ६३६  वित्त  (  संख्या २)
 विधेयक
 ys  थ शक्तवार, चके

 ३०  PERE
 वि  ि

 &  बक

 a ति०  ि  ]
 £

 मे
 री  प्रस्थापनायें समाप्त  होती  हैं  ।  इन  पर  कवल

 तहत
 की  दृष्टि से  नहीं  ब  क योजना

 के  लिये  वित्तीय  साधनों  की  श्रावश्यकताग्रों  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  करना  चाहिये
 |

 करोड  रुपये  योजना  व्यय  करनें  के  लिये  केन्द्रीय  प्रौढ़  राज्य  सरकारों  ने  इस  वह  ४०

 पये  का  घाटा  दिखाया  है  ।  यदि  मूल्यों  का  कौर  ats  बढ़ना  तथा  अधिक  मजूरी  श्र  alas
 लार

 कारण  बढ़ते  हुए  दबाव  से  नयी  कठिनाइयों  को  रोकना  हो  तो  श्री  से  प्राग  घाटे की  सरथ-व्यास

 को
 सीमाओं  के  प्रकार  ही  रखना  होगा  |  कुछ  उपर्युक्त  उपायों  से  पूरी  राय  धीरे-धीरे ही  प्राप्त  होगी

 इसका यह  र्थे  है  कि  जितनी ही  जल्दी काम  शरू  किया  विनियोजन  बढ़ाने  की af

 उतना  ही  अधिक  बरच्छा  जो  विनियोजन न  केवल  दूसरी  योजना  अवधि  बल्कि  ग्रा गामी
 ह

 तजना  अवधियों में  होगा  ।

 अन्त  में  में  फिर  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  विनियोजन  के  लिये  यह  बहुत  आवश्यक है

 बचत  यथासंभव  अधिक  बढ़ायी  जाये  ।  यह  सरल  काम  नहीं  है  ।  मैं  यह  भी  बताना चाहता  हूं  कि  जर्बा

 क्रम  विकसित  श्री-व्यवस्था  को  विदेशों  से  प्राप्त  साधनों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  वह  सहायता

 ऊपर  भी  निसार  होती  है  कि  हम  मुद्रास्फीति  का  दबाव  कम  करने  कौर  समाज  की  बचतों का  योजन

 नये  उपयोग  करने  का  कितना  प्रयत्न  करते  हैं  ।  हमारी  सारी  योजना  पर  केन्द्रित  हैं  प्रौढ़  हमें

 प्रतीक  से  alan  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  कई  लोगों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  श्रावक  खर्चे  में
 बढ़ती

 प्रौर  बिगड़ती  हुई  weathers  स्थिति  को  देखते  हुए  हमें  अपनी  योजना  में  परिवर्तन  करने  चाहिये

 OB
 समझता  हुं  कि  इस  तरह  के  सुझाव  निराशावादी  सुझाव  हैं  wie  वें  बिल्कुल  निराधार  हैं  ।  कभी  योजना

 का  पहला  ही  ag  है  कौर  यद्यपि  बहुत  बड़े-बड़े  कौर  कठिन  काम  हमने  उपर  ले  लिये  हैं  फिर  भ

 योजना  को  कार्यान्वित  करने
 की  हमारी  क्षमता  के  बारे  में  निराशावादी  होने  का  कोई  कारण

 खता
 |  न  ही  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  इस  दशा  ऐसी  कोई  बात  दिखायी  देती  है  कि  हम

 धजी रि वतन  करें  |

 ST  विद्वास है नहीं चाहि  UID  yey
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 सिवा  कुछ  सोचना  नहीं  इस  प्रकार के  संदेह  व्यक्त  कर  वे  गलती  करते  हैं  ।

 यह  योजना

 sa
 होती  है  जिसे  सभी  साधनों  कौर  शाक्ति  से  पूरा  करना  ही  होगा  ।  a

 वित्त  २)*  विधेयक

 ifn  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  करता हूं

 भारत  में  आयात  की  जाने  वाली  कुछ  स्तरों  पर  शुल्क
 की
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 ३०  १९५६  वित्त  ३)  विधायक  ६३७

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  मैं
 विधेयक*  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 a

 वित्त  ३)  विधेयक

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पूंजी  लाभ  पर  कर  लगाने  कुछ  प्रयोजनों  के  लिये  तथा  वित्तीय  वर्ष  PEXV—NS

 के  लिये  समवायों  पर  भ्र ति रिक्त  कर  की  दर  निर्धारित  करने  के  लिये  भारतीय  राय-कर

 १९२२  में  श्र  ७०  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की

 दी  जाये  ।''

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 पूंजी  लाभ  पर  कर  लगाने  कुछ  भ्रमण  प्रयोजनों  के  लिये  तथा  वित्तीय  वर्ष  १६

 के  लियें  समवायों पर  अतिरिक्त  कर  की  दर  निर्धारित  करने  के  लिये  भारतीय

 राय-कर  १९२२  में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  questa

 करने
 की  अनुमति दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  मैं  विधेयक *  पुरःस्थापित  करता हुं  ।

 इसके  पचा  लोक-सभा  सोमवार  ३  १९५६  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिये  स्थगित

 मूल  wast  में  ।

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।

 RATT  के  भाग  २,  विभाग
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 में  ३०-११-५६  को  प्रकाशित  |



 निक  संक्षेपिक

 [  ३०  १९४६  |

 पीठ श

 राज्य-सभा  से  हिन्दी  परद

 सचिव  ने  सूचना  दी  कि  उन्हें  राज्य  सभा  से  निम्नलिखित  संदेश

 हुए  हैं
 :

 (१)  कि  लोक-सभा  द्वारा  २१  १९४५६  को  पारित  किये  गये  राज्य

 पुनर्गठन  )  PEXR  को  राज्य  सभा  ने  बिना

 किसी  संशोधन के  स्वीकार  कर  लिया है  ।

 (२)  कि  लोक-सभा द्वारा  २२  PEUX  को  पारित  किये  गये
 व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  प्रत्येक  )  जारी  रखना  FEXE  को

 राज्य  सभा  ने  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 )  कि  लोक-सभा  द्वारा  १६  १९४५६  को  पारित  किये  गये  उद्योग

 तथा  विनियमन  darters  PEXG  को  राज्य  सभा

 नें  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र

 खाद्य  अपमिश्रण निवारण  अघिनियम  Rey HY TAT की  धारा  २३  की  उपधारा  (2)

 के  अ्रधीन  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  १९५५  में  कुछ  संशोधन  करने

 वाली  भ्र धि सुचना  संख्या  एस०  कार  को  दिनांक  २४  १९४५६ की

 एक  प्रति ।

 लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  प्रद

 इक्कीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  |

 वर  समितियों  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  गये  भद  ६-८७

 (१)  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  ने  स्त्री  तथा  बाल  संस्था  भ्रनुज्ञापन  विधेयक  सम्बन्धी

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  |

 (२)  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  ने  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  बाल  विधेयक  पर

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  |

 (३)  श्री  कासलीवाल ने  चिद्यत कि  )  १९४८  पर
 प्रवर

 समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  are  प्रवर  समिति  के  समक्ष

 दी  गई  साक्षी  की  एक  प्रति  भी  सभा-पटल  पर  रखी  ।

 पर:स्थापित  किये  गये  विधेयक  ५८७,  ६िरेद-३७

 (१)  भारतीय तार  )
 विधेयक

 (२)  वित्त  २)  विधेयक

 (३)  वित्त  ३)  विधेयक

 ३८



 [  दैनिक  संक्षेपिका |  BRE

 पीठ

 पारित  किये  गये  विधेयक  ५८८-६१२

 स्त्रियों  तथा  लडकियों  के  भ्र नैतिक  पण्य-दमन  विधेयक  पर  श्रे  श्र  विचार

 करने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  जारी  रही  ।  विचार  के  पश्चात्  विधेयक

 को  पारित किया  गया  ।

 गर-सरकारों  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 स्वीकृत  ६९१२-१३

 चौसठवां  प्रतिवेदन स्वीकृत  |

 ६१३-२८ गेर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प  स्वीकृत  दरा

 श्री त०  ब०
 Peer  राव  ने  भारतीय  कोयला  खानों

 में
 के  बारे  में

 संकल्प  प्रस्तुत  किया  |  संकल्प  पर  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  RRXE—-FV

 वित्त  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  To  ने  देश  की

 श्रमिक  प्रवक्ता  और  कराधान  की  कुछ  प्रस्थापनाश्रों  के  बारे  में  वक्तव्य

 दिया |
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 केरल  के  बारे  में  राष्टपति  की  उदघोषणा  के  बारे  में  संकल्प  पर  चर्चा  |
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